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 ना

 लोक  सभा  ग्यारह  बज  समवत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ॥

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  ]

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCES

 अध्यक्ष  महोदय  मुझ  सभा  को  श्री  जान  एन०  विल्सन  के  दुःखद  निधन  के  बारे में  सुचना  देनी

 है  जिनका  82  वष  को  आयु  में  19  1978  को  मिर्जापुर में  निधन  हो  गया

 st  विल्सन  पहलों  तथा  दूसरो  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  और  1952  से  1962  तक

 उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  |  पहले  वह  1948

 से  1952  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे  |

 पेंनेਂ  स्वतंत्रता  सघष  में  भाग  लिया  और  कई  बार  जल  गये  ।  एक  शिक्षाविद

 रूप  में  वह  अनेक  शिक्षा  संस्थाओं  से  सम्बद्ध  रह  ओर  कंई  वेधों  तके  इलाहाबाद  fasa

 विद्यालय  को  wie  के  सदस्य  रहे  ।

 हम  इस  मित्र  के  बिछड  जाने  पर  गहरा  दुःख  प्रकट  करत  हूं  और  मंझे  विश्वांस  है

 किं  संतप्त  परिवार  के  प्रति  संबेदना  व्यक्त  कंरने  में  संभा  मेरे  ata  है

 दिवंगत  आत्मा  के  प्रति  सम्मन  व्यक्त  करने  के  far  सदस्थ  ast
 के  fat  खड़े  ei

 तत्पश्चात्‌  सदस्य  कछ  देर  के  लिए  मौन  खड़े  रहे  ।

 The  Members  then  stood  in  silence
 for

 a  short  period.
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 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  जुटाय  गय  रोजगार  क  अवसर

 205-  श्री  fo  wo  पई :  क्या  उद्योग  मंत्रो  निम्नलिखित
 देने  काला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखेंगे  कि

 Far  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  मुख्यालय  का  ग्रामीण  क्षेत्र  में  स्थानान्तरण

 करने  का  विचार  है

 LSS/ND/78



 Oral  Answers  March  8,  1978

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग
 ने

 अतिरिक्त  रोजगार  के  लिए  बजट  में  की  गई  36

 करोड़  रुपये  को  व्यवस्था  के  परिणामस्वरूप  इस  ध  कितने  रोजगार  के  अवसर  पदा  किये  ;

 देश  में
 1  2

 वर्ष  तथा
 3  ae

 के  लिए  खादी
 का

 कितना  स्टाक  है  ;

 वाधिक  उत्पादन  एवं  बिक्री  के  आंकड़े  क्या  हैं  ;  और

 1974,  1975,  1976  और  1977
 में  खादी  के

 उत्पादन
 में  कितने  लोग  लगे  हुए थे  ?

 उद्योग  मंत्री  ae  :  नहीं  ।

 चालू  वर्ष  में  अतिरिक्त  आदमियों  कों  रोजगर  प्रदान  किया  गया  है  ।  ~
 से  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 1.  स्टाक  कीमत  करोड़  रुपए  में  ।

 2.  उत्पादन  तथा  बिक्री  मूल्य  करोड़  रुपयों  में  ।

 3.
 रोजगा  l-WeqT

 लाख
 आदमियों

 में  ।

 मद  1974-  75.0  1975-76  1976-77

 1.  उत्पादन  43  28  46.73  56.03

 42 2.  बिक्री  01  50.  30  51.97

 3.  खादी  स्टाक  34  01  35.78  45,82

 4.  रोजगार  9  01  8.  24  8.53

 alz.—scqT¢a  केन्द्र  थोक  डिपो  तथा  खुदरा  भण्डारों  में  रखा  हुआ  सामान्य  स्टाक  (Sar
 fe  विशेषज्ञों  की  समिति  dare  किया  9  से  10  महीने  के  उत्पादन  के  बराबर

 है  ।  इस  आधार  पर  स्टाक  को  स्थिति  सामान्य  लगंतो  है  ।  विस्तृत  गतिविधियों  के  कारण

 स्टाक  की  समय  सीमा  बतलाना  संभव  नहीं

 शी  टी०  ए०  वित्त  मंत्रो  जी  ने  बजट  भाषण  में  कहा  था  कि  खादी  और

 ग्रामोद्योग  आयोग  की  36  करोड़  रुपय  लगाने  से  25  लाख  और  लोगों  को  रोजगार

 इस  से  स्पष्ट है  कि  5  लाख  नौकरियों की  व्यवस्था  हुई  है

 खादो  और  आयोग  के  मुख्यालय  को  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 लगता  है  कि  ग्राम  को  विकास  को  बातों  के  बावजूद  दृष्टिकोण  वही  पुराना  ही  है  ।

 इसके  साथ  ही  स्टाक  भी  उतना  हो  है  जितना  प्रतिवर्ष  उत्पादन  होता  है  ।  इस  स्थिति

 में  तो  अतिरिक्त  देने  की  बात  का  कोई  अथ  नहीं रह  जाता  ।  सरकार  इस  बारे

 में  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 श्री  जाज  फर्नानडिस  :  इस  समय  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के  समस्त  कार्याकरण  और

 भविष्य  में  उसके  कायें  के  अध्ययन  के  लिए  अध्ययन  ग्रूप  बना  हुआ  है  ।  यह  ग्र्प भ्  30  जून

 तक  अपना  प्रतिवेदन  दे  देगा  ।  में  आश्वासन  देता  हूं  कि  सदस्य  महोदय  ने  जो  सुझाव  दिये

 सिफारिशें  तैयार  करते  समय  और  कार्यवाही  करते  समय  उन  पर  अवश्य  ध्यान  दिया  जायेगा  |

 2



 17  1899  मौखिक  उत्तर

 शो  हितेन्द्र  देवाई  :  खादों  के  उत्पादन  और  उसको  बिक्रो  के  काय  में  लगे  कमंचारियों

 ।  रोजाना  आय  क्या  है
 ?

 श्री  जाज॑  फर्नान्डिव  :  एसा  कोई  स्टेंडड  नहीं  है  ।  उदाहरण  के  लिए  बुनकर  हं  जिनकी

 आय  प्रति  fet  2  रु०  से  10  रु०  तक  है  ।  जहां  तक  भंडारों  और  भवनों  में  लगे

 चारियों  का  प्रश्न  है  उन्हें  सरकारी  कर्मचारियों  के  बराबर  वेतन  मिलता  है  ।

 Shri  O.  P.  Tyagi:  May  I  know  whether  Government  are  aware  that  wrong
 accounts  are  being  prepared  in  all  Khadi  Boards  For  instance,  I  know  this

 thing  is  happening  in  Moradabad  Khadi  Board.  I  want  to  know  whether  there
 is  any  machinery  to  see  if  work  is  going  on  smoothly  or  not.  In  rural  areas

 particularly  it  is  to  be  ensured  whether  payment  is  being  made  to  those  who
 work  on  spindles  and  whether  weavers  are  getting  the  necessary  goods?

 श्रो  जाज  फर्राकडिप  खादों  और  ग्रामोद्योग  आयोग  पुरो  नीतियों  और  राष्ट्रय  स्तर  पर

 कुछ  संस्थाओं  को  निगरानो  करता  है  ।  खादों  और  प्रामोद्योग  क्षेत्र  का  काय  खादो  और

 ग्रामोथोग  बोर्डों  के  माध्यम  से  चलता  है  जो  राज्य  सरकारो  द्वारा  बनाये  जाते  हें  ।  इस

 समय  एसे  23  राज्य  बों  ह  ।  इसके  अतिरिक्त  700  संस्थाएं  और  2400  सहकारी

 समितियां  और  दुकान  ह  ।  केन्द्र  से  चल  रह  खादी  और  प्रामोद्योग  आयोग  के  लिए  प्रत्येक

 स्तर  पर  इन  संस्थाओं  के  काय  का  निरोक्षण  करना  सम्भव  यदि  कोई  विशेष

 है  तो  में  उसको  जांच  के  लिए  तेयार  got  म॑  उम्मीद करता  हूं  कि  राज्य  सरकारें  भी

 जहां  कहीं  कोई  बात  उठती  ध्यान  देंगी  ।

 Dr.  Ramji  Singh:  What  are  the  reasons  for  not  shifting  the  Headquarters
 of  Khadi  and  Village  Industries  Commission  from  Bombay?  Bihar  tops  in  the

 production  of  khadi.  So  from  the  central  point  of  view  the  headquarter  should
 be  located  at  Wardha:  or  in  Delhi  and  from  technical  point  of  view  it  should  be
 in  Gujarat.  You  have  to  incur  lot  of  expenditure  on  the  headquarter  in  Bom-

 bay.  It  must  be  shifted  to  another  place.
 e

 Fernandes:  I  have  not  said  that  it  would  not  be  shifted.
 have  only  said  that  there  is  no  such  proposal  at  present.  But  the  question  is
 not  so  easy.  We  will  be  faced  with.  lot  of  difficulties  while  shifting  this  head-

 quarter  regarding  establishment,  paraphernalia,  employees  etc.  We  will  try  to
 find  out  some  way.

 श्री  के०  WHAT  खादों  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्डों  तथा  इनके  आयोग  को  गतिविधियों  ar

 पूरो  तरह  शहरीकरण  कर  दिया  गया  है  ।  ये  बोड़  तथा  आयोग  बम्बई  में  काय  कर  रहे

 हूं  ।  ये  बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  देने  का  साधन  ह  और  आयोग  के  समचे  कार्यक्ररण

 का  शहरोकरण  हो  गया  खादी  तथा  ग्रामउद्योग  as  जो  विभिन्न  राज्यों  में  art  कर

 रहे  गांव  के  लोगों  को  रोजगार  नहीं  देते  और  गांवों  के  लोगों  की  को

 पूरा  नहीं
 कर

 रहे  हैँ
 ।

 वे  ग्रामीण  लोंगों  को  रोजगार  देने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुटौर
 उद्योगों  के  विकास  को  ध्यान  में  रखकर  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं

 ।  में  जानना  हूं  कि

 वे  कौन  से  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जिनका  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  मंत्रालय

 खादों  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  गतिविधियों  तथा  कार्यकरण  समचे  प्रश्न  पर  विचार

 करने  जा
 रहा  है  ताकि  यहं  शहरी  क्षेत्रों  को  बजाय  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  कार्य  करे  ?
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 थी  qa  :  एसा  लगता  @  कि  माननोय  सदस्य  को  खादी  संस्थाओं  तथा
 अन्य  विभिन्न  जो  कि  पूरो  तरह  खादो  और

 आधोग  या  राज्य  बोर्डों  के

 क्षेत्राधिकार  में  आते  के  कार्यकरण  की  सही  जानकारी  नहीं  है  ।  इस  समय  खादी  तथा

 ग्रामोचोगों  में  लगभग  25  TEC §  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  है  जैसा कि  मैंने  श्री  टी०

 ए०  पाई  के  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहां  इस  ad  इसमें  अतिरिक्त  धन  लगाने  तथा

 अतिरिक्त  प्रयासों  के  कारण  हम  तथा  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  में  5  लाख  रोजगार  के

 अतिरिकत  अबसर  पदा  कर  पाये  हैं  और  अब  वहां  25  लाख  व्यक्तियों  को  बजाय  30

 लाख  व्यक्तियों  की  रोजगार  प्राप्त  हैं  ।  इनमें  से  कोई  भी  नौकरों  शहरी  क्षेत्र  में  नहीं  है  ।

 थे  सब  नौकरियां  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हैं  ।  wa  नहीं  हो  सकता  कि  ग्रामोद्योग  शहरों  में  काम

 जसा  कि  श्रो  लकप्पा  ने  कहा

 ait  Bo  epecat : Tar al :  एसा  हो  रहा है

 भी  नाज  tertta fra  :  शदर  भौर  गोध  का  उनका  सिद्धान्त  मेरे  सिद्धान्त  से  मिश्र  हो

 सकता है  ।  armada  रूप  से  गांवों  में  होते  हैं  में  माननीय  सदस्य  को

 आश्वासन  दे  दूं  कि  खादी  और  ग्रामोद्योग  arte  की  गतिविधियों  गांवों  में  प्ामोण  विकास

 के  लिए  तेज  की  जा  रही  हैं  ।

 Shri  Mrityanjay  Prasad  Khadi  is  related  to  the  cloth  weaved  with

 hands,  but  at  present  it  is  seen  that  most  of  the  eloth  in  authorised  stocks  are
 mixed.  They  are  made  of  hand  spun  and  mill-made  yarn.  This  should  be

 In efiquired  into  so  that  the  people  using  khadi  may  get  pure  khadi  clothes.

 such  circumstances  ‘we  have  to  use  hangdleom.  cloth.  I  want  to  know  -  whether
 the  quality  of  khadi  cloth  will  be  controlled  and  the  cotton  prepared  with
 hands  and  in  the  mills  will  not  be  mixed  up?

 Shri  George  Femandes:  We  ‘have  not  received  any  such  from

 anywhere  so  far.  Now  that  you  have  complained  about  it,  we  will  enquire  into

 it.  If  it  is  found  correct,  we  will  find  ways.

 it  जगनाथ  :  कुछ  क़ोगम्बतुर  में  एक  नए  प्रकार  चरखा

 तेयार  कियां  गया  थां  और  ena)  तथा  ee  araTt
 किन् क्ष्बर

 तथा  मैंने  मंत्री  के  रूप  में  उस  स्थान  का  दौरां  किया  और  देखां
 कि  ae  चंदे  में

 महिलाएं  ara  कर  रही  थीं  ।  क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  क्या  इसमें  प्रगति  हो  रही  है

 और  इसमें  क्राम  कर  रही  महिलाओं
 की  क्या  संख्या

 att  smi  watatsa  :  मुझे  इस  मामले  पर  बिचार  करना .  होगा  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  पूर्वी  क्षेत्र  के  सहायक  एकक  का  आधुनिकौकरंण

 *20
 aft  THIET बाल  :

 श्री  srelazarat  पजनोर  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  रखेंगे  कि

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  पूर्वी  क्षेत्र
 के  सहायक  एकक  द्वारा  मिलें  चलाई

 जा  रही है
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 राष्ट्रोय  कपड़ा  निगम  के  पूर्वी  क्षत्र  के  सहायक्र  को  हर  कितनों

 और  कब  से  हानि  हो  रहो  है  और  इस  प्रकार  कुल  कितनी  हानि  हो  चुकों  ;

 उक्त  एकक  कें  आधनिकोकरण  के  लिए  अब  तक  कुल  कितनों  धनराशि.दो  गईं

 आधुनिकोकरण  वास्तव  में  कितनों  खच  की  गई  है  ;  और

 (=)  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  और  सरकारी  को  बचाने  के  लिए  क्या

 कायवाहो  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  जाज  :  (&  से  :  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर

 रखा  जाता
 ।

 विवरण

 18  राष्ट्रीयक्तं  वस्त  मिलें  है  जो  राष्ट्रोय  sex  fara,  नई  दिल्लो  की  अनुषंगी

 राष्ट्रय  कसक  fata  तथा  लि०  कलकत्ता  द्वारा

 चलाई  जा  रहो  है  ।

 राष्ट्रोय  वस्त्र  निगम  बिह्मार  को  1-4-74

 से  हुई  हानि  इस  प्रकार  है
 {
 \  लाख  रु०

 ay
 e

 हानि  मासिक

 1974-75  647.  25  53 ..94

 1975-76  961.64  80.14

 1976-77  476.73  39.72

 1977-78  77  से  जनवरी  78)

 1977  50.  36

 1977  56.22

 1977  69.41

 1977  58.0  8]

 1.977.  59.0  28

 1977  69.11.

 1077 Avil  पक  84...2 1:

 नर्वेम्बर  1977  89.65

 1977  78.  86

 1978.  71  .  68:
 दि

 इस  अनुषंगी  ara  1978  TH  हुई  इकटद्षी  हाभिਂ  2773.  21:  लाख  थों  t

 5



 Oral  Answers  March  8,  1978

 नगा

 1976-77  तथा  1977-78  के  दौरान  बोनस  के  eq  नं  भुगतान  की  गई  69  लाख

 रु०  की  राशि  इसमें  शामिल  नहीं  है

 राष्ट्रोय  वस्त्र  निगम  द्वारा  28  फरवरी  1978  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 (tfrray  बिहार  तथा  लि०  को  इसके  अन्तर्गत  एकको  के

 करण  के  लिए  1054.64  लाख  रु०  की  राशि  मंजूर
 की

 गई  है
 ।

 480  लाख  रु०  प्को  भा शुन
 कीव

 रण
 योजनाओं  को  क्रियान्वित  fear  गया  है  ।

 इसके  अलावा  525  लाख  रु०  के  आदेश  दिये  जा  चुके  हैं  और  उनको  शीघ्र  हो  पूरा  कर

 लिये  जाने  की  आशा  है  ।

 इस  अनुषंगी  के  कार्य  में  सुधार  करने  तथा  बेहतर  काय  करने  के  लिए  निम्नਂ

 लिखित  अभ्युपाय  लिखे  गये  हैजा  रहे  है

 1.  बिजली  को  बिन  रुके  सप्लाई  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  अनुरोध  करना  ॥

 2.  एल्छिक  श्रम  यक्तिकरण  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 का  सहयोग  प्राप्त  करना

 3.  अनुषंगी  के  प्रबंध  को  सुदूढ  तथा

 4.  आधनिकोकरण  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करना

 श्री  प्रदय स्त  बाल  :  वस्त्र  fart  को  अब  राष्ट्र, य  बरत  नोम  से  उना

 जाता है  ।  इस  निगम  मं  कवल  भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  है  ।  मंत्री  तथा  सरकार  इस

 मामल  न  गहराई  से  विचार  करना  चाहिय  |  जब  कोई  कपडा  परान

 उद्योगपति  लाभ  के  रूप  मं  उस  मिल  से  सब  कछ  निकाल  लेते  है  और  मिल  को  aaa  रिथित्ति  म

 छोड  देते  है  तभी  सरकार उस  मिल को  अपने  अधिकार म  लेतो  है  |  इससे  पता  चलता

 है  को  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  में  कितना  भ्रष्टाचार  है  ।  वे  मिलं  गरीबों  के  लिए

 faafaa  मूल्य  पर  eee  कपडे  का  निर्माण  नहीं  कर  रही  में  माननीय  मंत्री  जी

 से  चाहता  हूं  कि  मंत्रालय  इस  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के
 लिए

 क्या  कदम  उठाने

 का  fare  कर  रहा
 है

 और  सरकार  lag  विचार  करेगी  कि  ये  मिलं  केवल  सस्ते

 कपड़ो  का  उत्पादन  करें  जो  लाखों  गरीब  लोगों  को  उपलब्ध  हो  सके  ?

 श्री  जाज  फर्नाडिस  हमें  राष्ट्रोय  वस्त्र  निगम  एक  प्रकार  से  उतराधिकार  के  रूप

 में  मिला  है  और  यह  सही  हैं  कि  जब  103  वस्त्र  मिलें  बन्द  हो  तो  उनका

 करण  fear  गया  ।  अभी  भो  बड़ो  संख्या  मं  मिलों  बन्द  है  और  बात  पर  जोर  दिया

 गया  हैं  कि  सरकार  को  उन  मिलों  को  अपने  अधिकार  में  ल  लेना  चाहिए |  हम  उन्हें
 अपने  अधिकार  में  नहीं  ले  पाय  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  जबकि  हमने  आधिक  दृष्टी  रूण

 मिलों  को  अपने  अधिकार  में  लिया है  तो  यह  है  कि  उसमें  कुछ  घाटा  होगा  अब  हम

 इन  मिलों  OT eT FepH POT  करने  का  प्रयास  कर  रह  है  इस  में  काफी  धन

 लगा  चुके  है  और  पुरानी  मशीनों  को  हटाया  जा  रहा  ।  यदि  राष्ट्रीय  ve  fara  के

 कारियों  के  विरुद्ध  कुछ  विशेष  आरोप  है  और  उच्च  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 आरोप  लगाया  गए  है  तो  उन  आरोपों की  जांच  की  जा  रही  कायवाही

 की.ज ना  रहो  की  गई  है  और  को  ह जायगो  ।  सरकारो  स्तर  पर  हाल  हो  में  राष्ट्रय
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 nll

 वस्त्र  निगम  को
 मिलों  के  लिए एक  नति  पर  विचार-विमर्श  किया

 जा
 रहा  है

 और  तोन

 यह  बात  निश्चित  को या
 चार  सप्ताहों  के  दौरान  में  उसे  सभा  में  पेश  कर  दूँगा

 ।

 जायेगा  कि  ये  मिलें  किस  तरह  के  कपड़े  का  उत्पादन  करेंगी  ।  घाटा  उठाने  वालो  मिलो

 को  मुनाफा  कमाने  योग्य  बनाने  के  लिए  क्या-क्या  तरोके  अपनाएं  ये  सभी  बातें  उस

 नोति  में  होगीं  ।

 भो  बाल
 :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 भध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  क्षेत्रो  बारे म

 बातचोत  को  जायेगो

 थो  प्रदूयुम्न  बाल  :  नियंत्रित  कपड़े  के  बारे  में  उन्होंने  कुछ  नहीं  बताया

 में  कहे अध्यक्ष  महोदय  आपने  उनको  बात  को  नहीं  समझा  उन्होंने  उसके  बारे

 दिया है

 भी  ot  फर्नेनडिस
 :  समूचे  प्रश्न  पर  चर्चा  हो  रही  है  और  अगले  तीन  या  चार

 सप्ताह  में  में  सभा  के  समक्ष  इस  सम्बध  में  नीति  की  करूंगा

 श्री  aqua  बाल ६  उडीसा  में  कटक  के  समीप  ze  में  एक  उसीसा  टेक्सटाइल  मिल

 जब  यह  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधीन  थी  तब  मेने  सरकार  का  ध्यान  सलाहकार  सर्मिति  में  इस

 और  आकर्षित  किया  था  अब  इसे  उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  रख  दिया  गया  इस  मिल  की

 स्थापना  1946  में  हुई  थी  और  30  वर्षों  से  अधिक  समय  तक  यह  मिल  गर-सरकारी  उद्योगपतियों

 द्वारा  चलाई  जाती  रही  इसमें  घाटा  हो  रहा  मरी  जानकारी  यह  है  कि  वे  बहुत मुनाका  कमा

 रह  और शेअर  धारियों  को  धोखा दे  ने  के  लिए  मुनाफा  नहीं  दिखा  रह  जब  यह  बिल्कुल

 पुरानी  हो  जाये  और  वास्तविक  रुप  से  उसे  हानि  होने  लगे  तभी  सरकार  को  उस  मिल  को  अपने

 अधिकार
 में  लने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  राप्टोय  वत्  निगम  बार  में  है  ।

 श्री  प्रदूयम्न  बाल  :  क्या  वह  इस  मिल  को  अपने  अधिकार
 में

 लने  पर  विचार  करेंगे  जबकि

 वहा  सब  कछ  ठीक  चल  रहा

 mit  जाज॑  फर्ननडिस  :  दर्भाग्य  से  में  किसी  भी  मल  को  अपने  हाथ  में  नहीं  ले  रहा

 हूं  चाह  वह  कोई  भो
 हो

 श्री  प्रद्यम्न  बाल  :  क्या  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  वह  इस  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  वह  इसके  बारे  में  कुछ

 नहीं  जीनत

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी :  Aw  मंत्रों  जो  ने
 कहा

 कि  ag  मिल  oe  दशा

 में  मिलो  किन्तु  उन्हें  यह  भो  जानना  चाहिए  कि  उन्हें  सरकार  भो  उत्तराधिकार  के

 में  मिलो हैं  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  यथासंभव  wag में  इन  मिलों के
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 आधुनिकोकरण  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  हूँ  ।  पाई  के  मंत्रित्व  काल  में  हमा रे.पास  काफो

 मशीनरी  थो  ,  उन्होने  टेक्सटाइल  मिलों  को  मशानों  को  व्यवस्था  की  है  ।  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  कया  मिलों  ने  उन  amt  को  लेलिया  हैं  और  कितनी  मिलों  का

 करण  किया
 गया  है  ।  और  वहू  शेष  मिलों  के  आधुनिकाक रण  में  समय  लगायेंगे

 ताकि  उनको  क्षमता  बढ़  सके  |

 श्री  जाज॑  फर्मेनडिस  :  इस  समय  हम  इन  मिलों  के  आधुनिकीकरण  में  लग  हुए है  ।  इसके

 लिए धन
 नियत  किया  गया  {TAFT  उपयोग  किया  जा  रहा है  और  आधुनिकीकरण  की

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जा  परहा  है  ।  आधुनिकीकरण  की  योजनाओं  को  परा  करन  में

 कुछ  समय  लगगा  |

 Shri  Lakhan  Lal  apur:  The  hon.  Minister  has  said.  that  Government’s
 policy  is  to  the  sick  mills  and  to  decentralise  the  cloth  industry.  So
 far  as  coarse  cloth  is  concemed,  it  is  being  shifted  to’  power  looms.  I  want  to
 know  whether  Government  will  consider  dismantling  sick  units  instead  of

 and spending  huge  amounts  thereon  and  that  money  is  spent  on  powerlooms
 handlooms  and,  the  textile  industry  is  decentralised?  I  would  also  like  to  know
 whether  Government  is  giving  subsidy  of  70  Paise  per  metre  to  the  exporting
 mills  working  under  N.T.C.  and  private  parties  7  ह है अ  so,  why  and  why  it  is

 necessary  ?

 Shri  George  Fernandes:  So  far  as  decentralisation  15  concerned,  we  are

 having  talks  with  the  workers  of  National  Textile  Corporation  and  we  are  think-

 ing  that  if  any  sick  mill  is  in  miserable  condition,  that  should  be  closed  and
 small  power  looms  are  set  up  in  villages  where  these  workers  will  be  absorbed.
 But  it  is  doubtful.  that  the  workers  working  in  mills  will  agree  to  work  in  hand-
 loom  sector,  we  have  not  got  so  far  any  response  from  their  trade  unions.  But
 our  efforts  about  power  looms  are  continuing  and  we  hope  we  will  be  successful.
 So  far  as  export  is  concerned,  the  Commerce  Minister  can  give  correct  informa-
 tion  in  this  regard.  I  am  not  in  a  position  to  reply  in  this  connection.

 Choudh  Balbir  Singh:  Om  the  one  hand  the  hon.  Minister  says  that
 the  sick  mills  will  be  modernised  and  on  the  other  hand,  in  reply  to  first  ques-
 tion,  he  has  said  that  work  of  Khadi  Board  will  be  expanded  in  order  to  give
 more  employment  opportutlities  to  the  people.  If  we  go  in  for  modernisation  of
 the  sick  mills,  the  employment  opportunities  will  be  on  the  wane  you  are  talk-

 ing  about  Khadi  Board  also.  The  question  is  how  will  you  keep  a  balance

 between  these  two.

 Shri  George  Fernandes:  Sir,  I  do  not  find  any  contradiction  between  these

 two  proposals.  At  present  we  are  producing  eight  hundred  crore  metres  of  cloth.

 Out  of  that  four  crore  metres  cloth  is  produced  in  mills.  Two  hundred  crore

 meters  is  produced  in  power  looms  and  200  crore’  meters  is  produced  in  the

 handloom  sector.  In  order  to  increase  the  production  of  cloth  from  8  hundred

 crore  metres  to  1200  crore  metres,  we  will  have  to  make  all  efforts.

 श्री  atta  नके  जब  इन  रूग्ण  एककों  को  अपने  अधिकार  में  लिया  गया  था  तो

 वास्तव  में  उनका  राष्ट्रीयकरण  नहीं  frat  गया  उनकी  प्रबन्ध  व्यवस्था  को  कई

 क्यों  aa  अपने  अधिकार  में  रखा  गया  और  कई  में  एसा  हुआ  सरकार

 द्वारा  प्रबन्ध  व्यवस्था को  अपने  अधिकार  में  लेने  के  fag  विरुद्ध  उन  के  प्रबन्धक
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 न्यायालय  के  TAM  गए  ताकि  सरकार  दाय  उत  प्रबन्ध  अपने  अधिकार में  लेना  समाप्त

 हो  ane  बर  हसा  कई  मामलों  कें  दुआ है
 ।  अतः  क्या  में  सानवोय  मंत्रो  ज़ो  से  जानाना

 चाहता  हैं  कि  सरकार  इस  अधिग्रहण  को  बनाने  के  लिए  क्या  gor  रहों
 |

 राष्ट्रोय  wea  fame  दारा  उक्त  फर  इतना  धन  व्यय  करने  के  पश्चात  इनका  प्रबन्ध  way

 को  वापस  नहों  दिया  जायेगा  fac  सरक्तार  tar  कर  रहो  है  ह

 at  ard  :  cele  वस्त्र  निगम  के  क्षेत्राधिकार  में  आनें  वालों  राष्ट्रीयकृत

 मिलों  की  पुकदेंਂ  का  मामला  बनाने  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  वे  ऐसी  fact  हैं  जिन

 पर  सरकार  का  अधिकार  हैਂ  और  इने  मिलों  को  गँर-सरकारों  हाथों  में  arta  देने  को  कोई

 द्  नाहीं  है  ।  राषट्रीय  वस्त्र  नियम  के  अल्तगंत  सारी  मिलें  हमर  |  और  उन

 मिलों  :  कें  जो  कुछ  ae  है  तरह  हमारा  साथ  किसो  सेस-सस्कारो

 मालिक  फ
 रुक

 रहा
 री

 शेयर  ध्यरी  - 2  समबक्श  सहीं  है

 Shri  Manohar  Lal;  All  the  mills  under  N.T'C.  are  running  at  a  loss.  ‘There
 are  No  two  opinions  about  that.  The  seven  mills  working  under  हाट  in

 Kanpur  are  running  in  loss.  The  main  reason  for  this  loss  is  that  the  previous
 Government  appointed  the  General  Managers  in  these  mills  on  purly  political
 basis.  They  had  no  experience  of  Textiles.  The  second  reason  is  that  the  labour

 departments  of  State  Governments  cannot  interfere  in.  the  working  of  these  mills,
 because  the  management  of  these  mills  is  in  the  hands  of  Central  Government.

 That  is  why  the  labour  departments  of  State  Governments.  cannot  interfere.  So  I
 would  like  to  know  from  the  Hon.  Ministér  whether  he  will  remove  those

 General  Managers  from  those  mills  who  had  been  appointed  by  the  previous
 Government  on  political  basis  and  whether  new  General  Managers  having

 experience  about  textile  will  be  appointed  in  their  place?  Secondly,  whether  the
 interfere  in  the labour  departments  of  State  Governments  will  be  allowed  to

 working  of  these  miils?

 Shri  George  Fernandes:  It  is  wrong  to  say  that  all  the  mills  are  running  in

 Joss.  The  total  number  of  textile  mills  working  under  N.T.C.  is  103:  and  out
 of  them  18  mills  were  running  in  profit  in  December,  1976  and  now  two  months
 back  i.e.  since  December,  1977  43  mills  are  running  in  profit.  Now  only  60
 mills  are  running  in  loss.  During  the  last  12  months,  after  lifting  emergency,
 there  has  been  improvement  प  these  mills.  There  is  speedy
 improvement  in  these  mills.  For  example  the  total  loss  in  the  month  of  January
 was  to  the  tune  of  rupees  1  crore  and  35  lakhs.  It  is  our  constant  endeavour
 that  the  condition  of  these  mills  is  improved,  I  am  sure  that  we  will  be  successful
 in  that.  So  far  as  the  question  of  appointments  made  on  political  basis  is  con-

 cerned,  I  have  not  received  any  complaint  in  this  regard.  But  if  any  officer  is
 found  incapable,  we  will  have  to  remove  him.  We  expect  cooperation  from
 State  Governments  about  these  mills  and  any  industry  in  any  sector.

 में  जहा  मरम्मत  and

 *  att  समर  gaat  :  क्या  नौजहब  और  qal  यह  को  कृपा

 करोग  कि  हल्दिया  में  जहाज  करम्मत  ars  के  निर्माण  कार्य  में  अब  तक  Geant  प्रगति

 हुई  है
 ?
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  हल्दिया  में  जहाज  मरम्मत  ATS  का

 काम  भ्भो  तक  शरू  नहीं  किया  गया  है  ।  कलकत्ता  क्षेत्र  में  जहाज  मरम्मत  कम्लेक्स  को

 स्थापना  को  व्यवहायंता  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  अध्ययन  दल  ने  हल्दिया

 में  जहाज  मरम्मत  यार्ड  को  आवश्यकता  को  सिफारिश  कर  दी  है  ।  सरकार  वित्तोय  तथा

 अन्य  प्राथमिकताओं  के  अधोन  मामले  पर  और  विचार  करगो  1

 श्री  समर  मखर्जी  उत्तर  से  प्रतोत  होता  है  कि  सरकार  ने  अन्तिम  निणंय  नहीं  लिया

 हैं  ।  इस  जहाज  मरम्मत  as  पर  काम  शरू  करने  में  कितना  समय  लेगो
 ?

 ददसके

 कब  पुरा  होने  को  आशा  है
 ?  इस  बारे  में  ठोस  आश्वासन  दिया  जाना  चाहिये  |

 थी  चांद  रास  :  मंत्रालय  दारा  1976  में  faraet  गये  अध्ययन दल  ने  अपने

 सिफारिशें दो  और  हमें  फरवरो  1978  में  ये  सिफारिशें मिली  ।  इस  प्रतिवंदन  को

 को  जा  रहो  और  हम  शीघ्र  ् निणं॑य  लेंगे  ।  वास्तव  हमने  पंचवर्षीय  योजना  में

 भी  हल्दिया  में  जहाज  मरम्मत  काम्पनेक्स  के  निर्माण  के  लिये  ी  उपबन्ध  किया  है  ;  और

 हम  WHT  काम  आरम्भ  करग  |

 श्री  समर  मुखर्जी  :  यह  कब  पुरा  होगा
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  यहं  नहीं  बता  सकत  ।

 श्री  समर  Hawt  :  कोई  तो  योजना  sat  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  उनका  कहना  है  कि  मामले  को  जांच  को  जा  रहो  हैं
 ।

 इसके  पुरा

 ने  के  बाद हो  कुछ  बता  ५१ १५ गयग  |

 थ्रो  समर  मुखर्जी
 :  पूरा  होने  के  बाद  यहां  पर  कितने  लोगो  को  रोजगार  मिलेगा

 श्री  चांद  रास  सलाहकारों  को  समिति  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  कर पगी

 i

 ;

 और  इसके  बाद  हो  हमें  पता  चलेगा  कि  feat  लोगों  Hr  यहां  रोजगार  मिलेगा

 आर्थिक  आदि  के  बारे  में  हमें  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन  मिलेगा  ।

 प्रो०  दिलीप  :  क्या  मंत्रों  जी  को  पता है है  कि  हल्दिया  विकास  के  बारे  में

 अभो  तक  लोगों  को  केवल  आश्वासन  हो  दिखे  गये  हैं  ह  क्या  मंत्रोजो  को  हल्दिया

 परियोजना  के  उचित  fasta  के  लिये  हल्दिया  में  आधारभूत  ढांचा  बनाने  उसका

 विकास  किये  जाने  का  आवश्यक्ता  के  बारे  में  भी  पता  है  ?  क्या  उन्हें  मालम  है

 कलकत्ता  बत्दरगह  में  हो  मरम्मत  को  बहुत  बढ़िया  व्यवस्था  gs  ?  हल्दिया  में  जहाज

 निर्माण  के  बारे  में  क्या  हुआ
 ?

 श्री  चांद  राम  मैंने  अपने  लिखित  उत्तर  में  बताया  है  कि  यहां  पर  जहाज  निर्माण

 क  के ae  बनाने  को  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।  हमने  यह  CATRTT  किया  हैं

 श्री  सौगत  राय  मंत्रों  द्वारा  यह  कहने  का  क्या  अथ  है
 कि

 वहां  पर  कोई  गुंजाइश

 नहीं  है  ।  विशेष  समिति  ने  सिफारिश  में  कहा  है  कि  वहां  पर  गुंजाइश  है  ।  उनका  कहना

 है  कि  वहां  पर  जहाज  निर्माण  ars  को  कोई  गुंजाइश  नहीं  हैं  ।
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 Sto  दिलीप  zea  :  हल्दिया  में  जहाज  बनाने  को  गुंजाइश  है  |

 श्री  चांद  राम  :  मेंने  पहले  ही  स्पष्ट  किया है  कि  हम  जहाज  मरम्मत  are  स्थापित

 कर  रह ेहै  न  कि  जहाज  निर्माण  are  |

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  समिति  ने  हल्दिया  में  इसके  पक्ष  में  नहीं  कहा है  ।

 इसने  दो  अन्य  नाम  बताये  हैं  ।  जब  पने  मुख्य  मंत्रो  के  साथ  चर्चा
 की

 तो  मेंने  कहा कि
 इसके  स्थान  पर  हम  जहाज  निर्माण  are  पर  विचार  करेंगे  और  इसो  लिये  हम  गम्भीरता

 से  इसपर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 Shri  Lalji  Bhai:  The  hon.  Minister  has  just  now  stated  that  discussions  are

 goilg  on  in  regard  the  place  out  of  the  two  at  which  the  factory  is  to  be  set  up:
 May  I  know  at  which  place  the  factory  is  likely  to  be  set  up?

 Shri  Chand  Ram:  D.P.R.  is  called  for  to  find  out  suitable  place  for  it
 Decision  in  regard  to  suitability  will  be  taken  on  receipt  of  D.P.R.  only.

 मंत्रियों  क  दौरों  waa  a  मितव्ययिता

 *209.  it  आर०  ato  SIIAATAT :  क्या  गह  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारों  देने  वाला

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखेंगे  कि

 aa  fenr
 (#)  कपा  उन्होंने  केन्द्रीय  मंत्रियों  पर  इस  बात  के  लिए  लग  144  है  कि  दौरों  पर

 खच  को  राशि  में  अत्याधिक  मितव्ययिता

 Fond
 क्या  उन्होंने  मागंदर्शी  सिद्धान्त  जारो  किये  थे  किवे  सरकारो  कार्य  और  चुनाव

 काय  के  ata  विभेद

 यदि  तो  कितने  मंत्रियों  ने  एसे  राज्यों  का  सरकारो  दौरा  किया  जिनमें

 1978  में  चुनाव  होने  वाले  थे  ;

 इनमें  से  प्रत्येक  केन्द्रोय  मंत्रो  पर  कुल  कितना  व्यय  और

 (=)  उन  मंत्रियों  के  नाम  क्या  हैं  और  उन्होंने  कितनी  बार  इन  राज्यो  को  दौरा

 फिया  ?

 गृह  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  इस  विषय  पर  कोई

 नये  औपचारिक  अनुदेश  जारो  नहीं  किये  गये  हैँ  ।  परन्तु  जनता  पार्टी  के  सिद्धान्त  के  अनुसार
 aaa  मंत्रो  यात्राओं  पर  अनावश्यक  खच  से  बचने  और  अत्यधिक  facteqzar  बरतने

 नीति  का  अनुसरण  कर  रहे

 मांगंदर्शी  सिद्धान्त  को  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  है

 (7),  (=)  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख

 दो  जाएगी  t
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 जजा घ  Answers
 Ph  na  17  1899:  (Saka)

 featur

 चनाव  दोरों  गर  सरकारो  .  प्रयोजनों  के  लिए  के  दौरों  के  संबंध
 में

 समय

 समय
 पर  जारो  किये  गये  तथा  पुनः  जारो  किये  गयें  अनुदेश  अनेक  cat मे ंमें  निहित
 ये

 संक्षेप  में  इस  प्रकार  है  ाा

 सामान्य  अनुदेश

 (1)
 जब

 तक
 कोई  मंत्रो  अपने

 पद  को
 नहीं  त्याग  देता  तब  तक  वह  सरकारी

 कार्यों  का  होता  है  और  तदनुसार  दौरों  के  समय  चाहे  वह  सरकारो  अथवा

 सरकारो  प्रयोजन  के  लिए  उन्हें
 मंत्रो

 के  रूप  में  दायित्वों  को  fader  करते  रहना

 चाहिए

 वे  इस  bat ta  के  लिएः  कमं  अपने  साय  जा  सकते हैं
 और

 ऐसे  कर्मचारो  नियमों  के  अन्तगत  यात्रा  भत्ता
 तथा

 a
 निक  लेने के

 हकदार  ;
 aye

 जब  वे  fear  स्थान  का  दौरा  करते  हैं  ;  तो  जिला  प्राधिकारियों  को  सामान्य

 शिष्टाचार  तथा  सुरक्षा  के  लिए  प्रबंध  करने  चाहिए  ।

 (2)  मंत्रो  सरकारो  प्रयोजनों  ,  अर्थात  कत्तंव्यों  के  अनुसार  वास्तविक  जो

 वे  मुख्यालय  पर  नहीं  कर  के
 लिए

 गय  दौरों  के  लिए  केवल  यात्राਂ  भत्ता  तथा

 afar  भत्ते  का  दावा  कर  सकते  हैं  ।  यदि  कोई  सरकारी  मंत्री  के  गर-सरकारो

 कामकाज  से  सम्बद्ध  जिसमें  पार्टी  का  काम  शामिल  है  और  उन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिए

 कोई  अतिरिकत  यात्रा  करनो  पड़ती  तो  वे  अतिरिक्त  मात्रा  के  लिए  किसो  यात्रा  भत्ते  के

 हकदार  नहीं  हैं  ।  यदि  कोई  मंत्रो  सरकारो  दौरे  के  समय  ठहरने  के  अपने  किसो  दिन  को

 ब्रिल्कुल  प्राइवट  काय  के  लिए  लगाते  तो  वे  उस  दिन  लिए  के  दैनिक  भत्ते  के  हकदार

 हीं ह  ।

 चनाव  दौरों  के  बार  a  विशष  अनदेश

 ह
 (3)  जब  कभी  कोई  मंत्रों  यह  तय  करते  र्  कि  कोई  जो  उन्हें  सोधित  करनी

 एक  चुनाव  सभा  तो  we  अपनी  ओर  से  गेर  सरकारो  तौर  पर  प्रबन्धों  कें  लिए

 कहना  चाहिए  न  कि  सरकारो  कमेंचारियों  द्वारा  ।  चनाव  दौरों  में  बठक  कम

 होंगो  और  सावंजनिक  सभाओं  को  चनाव  सभायें  समझा  जाना  चाहिए  और  विधि

 व्यवस्था  बनाए  रखने  सेਂ  संबंधित  खर्च  को  छोड़कर  सभो  aa  निजोतौर  पर  वहन  किया

 जाना  चाहिए  ।

 (4)  चुनावः  TATA  में  अधिकारियों  की  भमिका  विधि  व  व्यवस्था  बनाये  रखने  तथा

 संत्रियों  को  समान्य  सुरक्षा  प्रदान  करने  तक  |

 (5)  जो  यात्राएं  मंत्रियों  के  चुनाव  अभियान  के  मछ्य  प्रयोजन  से  कोਂ  गई  हों  उनके

 लिए  मंत्रियों  द्वारा  यात्रा  भत्ता  अथवा  दैनिक  भत्ता  नहीं  faar  जाना  ।  यह

 कि  से  कुछ  सप्ताह  पहले  के  दौरों  के  समय  मंत्री  को  तिरविधियां

 उनके  सरकारो  कत्तंव्यों  की  अपेक्षा  चनावों  से  अधिक  संबंधित  होंती  ह  ।
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 ा

 (6)  मती  ढारा  नामांक्त  पत्र  aw
 करने

 के  लिए  की  गई  यात्रा
 तथा  ae

 में

 निर्वाचन  क्षेत्र  के  दौरो  को  चुनाव  प्रयोजनों  के  लिए  किये  गये  दौरे  समझना  चाहिए  ।

 (7)  यदि  जो  अपने  at  पर  चुनाव  प्रयोजनों  के  लिए  अपने  निर्वाचन  aa  में

 गय  को  पर  कुछ  अन्य  स्थान  पर  जाना  तो  वे  अपने  मुख्यालय  से  अन्य

 स्थान  तक  तथा  वापस  मुख्यालय  तंक  राशि  का  सीमित  यात्रा  मत्ता  ले  सकते  हैं  ॥

 यदि  उन्हें  अपना  चुताव  कार्य  बीच  में  रोक  कर  लोक  हित  में  अपने  चुनाव  क्षेत्र  से  मुख्यालय

 को  वापस  आना  पड़े  तो  थे  केवल  वाफसो  का  हवाई  जहाज  या  रेल  कके  feos  को  दावा

 कर  सकते  है  |  मंक्रिमण्डल  तया  मंत्रिमण्डल  कौ  उप-समिति  को  में  उपस्थिति  faed-

 केह  लोक  हित  में  शामिल  है  ।  जहां  तक  संभव  हो  AearaAy  पर  असय  बैठकों

 लेनों  को  शामिल  नहीं  जाना  चाहिए  ।

 (8)  जहां  मंत्री  को  सरकारी  खच  पर  कार  उपलब्ध  की  गई  हो  तो  कार  का

 प्रयोग  चुनाव  प्रयोजनों  के  लिए  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  जहां  कार  सरकार  द्वारा  दी

 जाती  है  परन्तु  मंत्रो  को  वाहन  के  रखरखाव  के  लिए  wer  दिया  जाता  है  वहां  भी

 प्रयोजनों  के  लिए  एसा  वाहन  प्रयोग  करना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 थो  आर०  ao  kara  :  क्या  मंत्रो  महोदय  यह  स्पष्ट  उत्तर  दोंग  कि  के  दौरान

 दौरों  पर  गय  मंत्रियों  ने  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  का  कड़ाई  से
 पालन  किया  है  और  उनका  उल्लंघन  नहीं

 किया  है

 थ्री  धनिक  लाल  मंडल  :  में  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूँ  कि  मुझे  आशा  है
 कि  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  महीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  आर०  वो्‌०  ETIMAAT  :  चूंकि  जनता  पार्टी  के  नये  दर्शनशास्त्र  को  बात  हुई  मैं  जानना

 चाहता  हूँ  कि  कया  सरकार  धपने  कशनशास्त्र  के  अनुसार  इन  areal  सिद्धान्तों  में  परिवर्तन  करने  का

 विचार  रखतो  है  ?

 शो  ‘afte  लॉल  ast  मार्गदर्शी  Feareat
 मैं

 afar  करेंने
 का  हीं  नहीं  उठती  ।  मैं

 atTTTA  सदस्य  को  सत्त  चेता  हूं  कि  प्सिलव्य पिता  aaa  के  TRAE  प्रयास  fear  जायेगा  |

 श्री  ~ CHAS a]  sere:  ATs  war  ने  कहा  है  करि  प्रश्न के  THT  (tT)  गौर  (=)
 के  सम्बस्ध

 में  wafers
 की  जा  रही  है  ।  मैं  मंत्री  जो  से  जानना  हू ँकि  इस  छीटे  से  eH

 का
 उत्तर  देने

 में  ag  कितना  समय  लेंगे  ?  इसमें  22  दिन  लग  चुके  हैं  ।  मालूम  नहीं  ae  इसका  उत्तर

 देने  में
 feat  वर्ष  लेंगे  1

 Shri  Dhanik  Lal  Manital:  Elections  were  held  in  five  states  and
 went  to  all  these  States.  Information  is  to  be  collected  from  all  ‘these  States.  |  |
 do  not  think  if  there  is  any  delay  in  collecting  the  information.

 Shri  Ram  Prakash  ipathi:  Whether  the  copies  of  guidelines  prepared  for
 Union  Ministers  will  be  sent  to  State  Governments  also  so  that  Ministers  of
 State  Governments  can  also  follow  them?

 Shri  Dhanik  Lal  Mandat:  This  does  not  arise  out  of  this  question.
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 भी  पी०  जी०  मावलंकर  :  मंत्रो  जी  ने  बताया  है  कि  उन्हें  विश  घकर  चुनाव  के  महौनों  में

 न्धित  मंत्रियों  दारा  किप  गय  दौरों  सम्बन्धों  जानकारों  एकत्रित  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  मैं  सूचना

 को
 प्रतीक्षा  कर  सकता हूं  ।  मेरा  अनुपूरक प्रश्न  भाग  के  बारे  में  है  जिसके  उत्तर में  उन्होंने  कहा

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  मागंदर्शी  सिद्धान्त  हैं  ।  कया  area  सिद्धान्तों  में  शोघ  हो  यह  विशेष  अनुदेश
 भो  wine  किया  जाएगा  कि  सम्भव  हो  मंत्री  के  क्मचा री  गणों  एवं  कार्यक्रमों  को  देखरेख  के

 लिए  कम  से  कम  स्थावोय  सरकारो  तंत्र  का  उपयोग  किया  जाए  ताकि  स्थानीय  प्रशसन  को  हानि  न  हो
 क्योंकि  पिछला  अनुभव  यहू  रहा  है  कि  काफो  CArara  काम  इसलिए  प्रभावित  होता  है  क्योंकि  कई

 कारी  अधिकारियों  को  बिता  अपना  काम  किए  मंत्रियों  के  मंडराना  पड़ता  है  ।

 Shri  Dhanik  Lal  Mandal:  It  has  been  clear]  y  stated  in  the  guidelines  that
 when  a  Minister  visits  any  place,  local  officials  may  be  present  for  normal
 courtsey.  ‘Hang  around’  system  will  not  be  followed.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  The  guidelines  prepared  by  the  Government  are
 the  same  which  were  prepared  by  the  former  Government  or  any  change  has
 been  ifcorporated  in  the  guidelines  ?

 Do  they  have  such  information  that  former  Ministers  were  also  accom-
 panied  by  the  Party  leaders?  Do  they  know  that  public  funds  to  the  tune  of
 crores  of  Rupees  were  spent  on  tours  of  Sanjay  Gandhi?  Will  the  money  be
 recovered ;  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Shri  Dhanik  Lal  Manda}:  Only  the  first  part  and  not  the  latter  part  of  the

 Question  relates  to  guidelines.

 श्रो  ato  :  1978  के  आंध्रा  प्रदेश  के  और  विशेषकर  Ter  निर्वाचन  क्षेत्र  के

 चुनावों  के  दौरान  कितने  मंत्रियों  ने  वहां  का  दौरा  किया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रो  महोदय  के  पास  नहीं  है  ।  वह  पहले  हो  बता  चुके  हें  कि  सुचना

 एकत्र को  जा  रही  है  ।

 Shri  Ram  Kanwar  Berwa:  Mr.  Speaker,  Sir,  there  was  a  full  length  discus-

 sion  in  parliament  regarding  tradition  of  misuse  of  Government  sources  set  by
 the  former  Government  and  Government  had  stated  that  the  e  nditure  on
 such  misuse  is  being  reduced.  I  would  hike  to  know  whether  they  have  reached

 the  conclusion  that  the  former  Government  misused  the  funds  and  if  so,  the

 amount  of  money  misused?  May  I  know  as  to  whem  the  policy,  to  be  adopted,
 ‘will  be  implemented  so  that  hon.  Ministers  could  follow  the  new  policy?

 Shri  Dhanik Lal  Mandal:  So  far  as  the  first
 it

 of  the  question  is  con-

 cerned,  I  have  no  off-hand  information.  But  so  far  as  second  part  of  the  ques-

 tion  is  concerned,  ॥ |  would  like  to  tell  that  in  the  year  1973-74,  44.27  lakhs  and

 in  the  year  1974-75,  33.29  lakhs  of  rupees  were  spent.

 क अध्यक्ष  महोदय  आप  एसे  प्रश्न  का  उत्तर दे  रहे  जो  सम्बन्धित  नहीं है  ।

 श्री  सौगत  राय  :  यह  बताना  पर्याप्त  नहीं  है  कि  जानकारों  एकत्र  को  जा  रहो  है  ।  मंत्री

 दय  को  सहो  जानकारों  देनी  चाहिए  या  प्रश्न  किसो  अन्य  तिथि  तक  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जाना

 चाहिए  |
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 —  सिनक  लिन

 Shri  Alsen  Jafri:  What  was  happening  before  is  happening  even  today.

 Our  Prime  Minister  and  several  Ministers  used  helicoptes.  I  would  like  to  know

 from  which  source,  the  money  was  given  ?

 Shri  Dhanik  Lal  Mandal:  It  was  given  by  the  Party.

 अध्यक्ष  महोदय  : प्रश्न  संख्या  210  (erqata )

 श्री  सौगत  राय  :  मंत्रो  महोदय  उत्तर  देने  से  बच  रहे  हम  आपका  संरक्षण  चाहते  हैं  |

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  पहले  हो  कह  चुका  हूं  कि  अब  अगला  प्रश्न  लिया  जाएगा  प्रश्न  काल  के

 दौरान  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता  यदि  कोई  सदस्य  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा

 हता  है  तो  वह  इसकी  सुचना  दे  सकता  है  ।  में  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  द्वारा  अध्यक्ष  के  बारे  में  की  गयी  कतिपय  टिप्पणियों  संबंधी

 विशेषाधिकार  के  प्रदन  के  बारे  में

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  RE.  CERTAIN  REMARKS  BY  SHRI  MOHD.
 QURESHI  ABOUT  THE

 श्री  मोहम्मद  शफी  करशों  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  काल  के  दौरान  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता

 श्री  मोहम्मद  शफी  श करशो ्  मेरा  निवेदन

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 थी  मोहम्मद  शफी  कुरेशी
 :  आप  यह  धमकी  दे  रह ेहें  कि  इसे  कायेंवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं

 किया  जाएगा  ।  फिर  आप  सदन  का  कामकाज  कसे  चलाएंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  सहायता  से  सदन  का  कामकाज  नहीं  चला  wer

 श्री  मोहम्मद  शफी  नहीं  ।  आप  सदन  का  कामकाज  नहीं  चला  रहे  ।  आपने  इस

 संसद्‌  को  बरबाद  कर  दिया  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि
 आप

 इस  कुर्सी  के  लायक  नहीं
 अ  ब

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  भ एसा  तो  में  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप

 दूंगा  ।

 cy
 ह्

 थी  मॉहम्मद  शफी  कुरेशी  :
 में  ऐसा  ही  कहूंगा  ।  आप  मुझे  सभा  से  बाहर  जाने  के  लिए  कह  सकते

 क

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  सिखा  नहीं  .  फिर  दोहरा  रहे  हैँ  ।

 *कार्यवाहों  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  1

 *Not  recorded.
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 (081  AwsWers  Phatguna  17,1899  (Saka  )
 ————

 शफी  कुरेशी  :
 मे ं‘werer ~  PEAT |  आप  मुझे  सभा सें  बा  हर  लिए  केह  सकते

 हूँ |  मैं  101  बार  एसी  कहूंगा  ।  आप  qettra  कर  रहे  हैं  (serrerra)

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  बोद  किया  जाएं  ।  आप  या  तो  अपने  शब्द  लीजिए  मुझे

 ag  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  भेजना  पड़ेगा  ।  ( srerery=t)

 rt
 थी  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  :  आप  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  भेज  सकते  हैं  ।  म

 अपने  शब्द  वापस  नहीं  लूंगा  .
 .  .  ।  अधपके  विरुद्ध  मेरे  पास  काफो  प्रमाण  .  .  (ere-

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्री  मोहम्मद  शफी  क्रेशो  :  a
 (saqertt)

 श्री  कंबरलाल  गुप्त  :  में  एक  प्रस्ताव  पेस  नस्ता  चाहता  हूं  कि  श्रो  कुरेशो  द्वारा  कहे  गए  शब्दों

 को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाये  ।  आप  इस  पर  सदन  को  राय  लें  ।.  सें  प्रस्ताव

 करता हूं  कि  श्री  कुरेशी  द्वारा  अध्यक्ष  के  बिरुद्ध  कहे  गए  शब्द  समिति  को  भेजे  जाएं  ।

 अंध्यक्ष  WEA  :
 श्री  कंबरे  लाली  मुफ्त  की  श्वेस्तान है है

 :

 श्री  कुरैशी  द्वारा  कहें  गए  शब्द  विशेषाधिकार  समिति  को  भेजे  जाएं  ।”

 जो  सदस्य  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  वे  हांਂ  कहे  ।

 कई  माननीय  सदस्य  :  हां

 अध्यक्ष  महोदय  अधिक  सदस्य
 पक्ष  में  हैं  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  .

 The  iwotien  was

 श्री  मोहम्मद  शफ  कुरेशी  :  ATF  राज्यों  कौ  भी  faarenfitetc र  समिति  को  भेजा  जानां  चाहिए

 ( sree)

 aera  eRe
 :  कुछ  भी

 कही  नहीं

 बो  मोहम्मद  vial  ae

 बाद  श्री  मोहम्मद
 शफी  क्रेशी  तथा  अन्य  कई  माननीय  सदस्य  मंच  की  ओर  मए  ।]

 [At  this  stage,  Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  and  some  other  hon.  Members  went

 to  the  Dais.]

 sana  मंत्री  सॉरिारिजी  HE)  :  यंदि  आप  ऐसा  व्यवहार  _ fl araenet)  यह

 कोई  तरीका  नहीं  .  .  माननीय  सदस्यों  से  मेरी  aa
 है

 .  .  .  यदि

 आप  एं  से  व्यवहार  करेंगे
 ,

 cਂ
 मुझे

 खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  हम  बिवेक  कने  त्याग

 वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 **Not  recorded.
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 8  1978
 उत्तर भाभा

 कर  भावनाओं  में  बह  जाते  हं  इस  प्रकार  मामला  कसे  हल  हो  सकता  है  ?  मामले  को  उचित  ढंग

 से  हल  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  अध्यक्ष  किसो  बात  पर  ह हदी  नहीं  कहता  या  उसे  पसन्द  नहीं  कसता

 तो  यह  समझ  में  आने  वालो  अध्यक्ष  भी  हमा रो  तरह  मनुष्य  हैं  ।  अध्यक्ष  ने  सदस्यों  की  तसल्ली

 के  अपुष्प  निगंय  न  दिया  हो  ।  परन्तु  यदि  सदस्य  यह  कहते हैं  कि  वह  इस  कुर्ती  के  लायक
 नहीं  उन्होंने

 संसद  को  बरबाद  कर  दिया  .  .  ( Breer)

 कई  माननीय  सदस्य  :  aq  आनी  चाहिये  |

 श्री  ATT HY  देसाई  :  एसा  न  कीजिए  |

 a.
 ror  पि रन  10.0  ला  रहे हे  कितने  शर्म a  मोहम्मद  शकी  क्रेश  :  सदन  का  नेता  बोल  रहा  है  और  सद

 >
 की  बात  @  |  (ara ate ) )

 श्री  मोरारजो  देसाई  :  क्या  यह  उचित  है  कि  माननोय  सदस्य  अध्यक्ष  के  पास  आकर  एसा

 यदि  ग्सा  होता  रहा  तो  आग  जाकर  हिसा  और  हाथापाई  तक  हो  सकती  है  ।  (erererret )

 विवाद  हेलोकाप्टर  के  प्रश्न  को  हुआ  था  |  प्रश्न  का  उत्तर  मैं  स्वयं  समझ  नहीं  पाया  क्योंकि  में

 उत  समय  उत्तर  ध्यानपुवेक  नहीं  सुन  रहा  था  ।  लेकिन  में  यह  समझा  था  कि  ये  हेलीकाप्टर  किराए

 पर  लिए  गए  थे  और  पार्टी  के  सदस्यों  ने  इसके  लिए  पैसा  दिया  था  ।  प्रतिपक्षी  नेताओं  ने  भी  ऐसा  हो

 किया  था  ।  पूछा  war  था  कि  पार्टियों  ने  कितना  पैसा  व्यय  किया  ?  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  कसे

 दे  सकते  हूं  ?  यह  जवाब  पार्टी  को  चाहिए  और  सभी  पार्टियों  को  अपना  अपना  व्यय  बताना

 चाहिए  |  हम  भो  अपना  व्यय  बताएँगे  |  लेकिन  इस  प्रकार  अध्यक्ष  तक  पहुंचना  ठीक  नहीं  है  ।  हम

 इस  बात  के  लिए  हँ  कि  हेम  अध्यक्ष  को  सहायता  करें  ताकि  कायें  सुचारूढंग  से  चले  ।  यदि

 हम  अध्यक्ष  से  असंतुष्ट है  तो  भी  यह  हमारे  लिए  गलत  होगा  कि  हम  शब्दों  या  आचरण  द्वारा  अध्यक्ष

 का  अपमान  करें  ।  अच्छा  ag  ata  कि  ऐसो  स्थिति  में  सदस्प  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव

 लाएं  |  लेकिन  अध्यक्ष  का  अवमान  दण्डनोय  है  ।  हमें  एसा  नहीं  करना  चाहिए  ।  ऐसा  प्रजातंत्र  के

 विरुद्ध  अपराध  होगा  ।  मेँ  किसी  को  farer  तहीं  कर  रहा  ।  मेरा  निन्दा  करने  से  कोई  मतलब  नहीं  1

 लेकित  मँ  सदस्यों  से  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  वे  एसा  न  करें  ।  यदि  सदस्य  चाहे ंतो  हम  समय

 निश्चित  करके  इस  समस्या  का  समाधान  कर  सकते  है  |  लेकिन  यदि  हम  अध्यक्ष  का  अपमान  करते

 हैं  तो  क्या  इससे  सदन  की  प्रतिष्ठा  बढ़ेगी  ?  क्या  जनता  की  नजरों  में  हम  प्रतिष्ठित  रह  जाएंगे  ?  सदन

 में  सभी  प्रकार  के  दर्शक  होते  हें  ।  यहां  विदेशी  भो  आते  छात्र  भी  और  युवा  भी  ।  हम  उन्हें  क्या

 शिक्षा  दे  में  इत  प्रकार  का  विरोध  अच्छा  नहीं  समझता  |  हमें  एसा  नहीं  करना  चाहिए

 यदि  कोई  क्रो  धरत  होता  है  तो  दूसरों  को  ऐ  सा  नहीं  करना  चाहिए  ।  यदि  सभी  aiieter  हो  उठेंगे

 तो  इसका  क्या  परिणाम  होगा  ?  कोई  भो  व्यक्ति  क्रोधित  हो  सकता  है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  यह

 मानवोय  कमजोरी  नहीं  है  ।  यह  आम  तौर  पर  पाई  जाती  है  ।  लेकिन  हमें  इस  प्रकार  का

 काम  नहीं  करता  चाहिए

 श्री  ato  सुब्रहमण्यम  :  में  यह  आश्वसन  देना  चाहता  हूं  कि  प्रतिपक्ष  सदस्य  किसो  भो  तरह
 अध्यक्ष  का  अपमान  क  रने  का  प्रयास  नहीं  करते  |  यदि  ए  सा  हुआ  है  या  एसो  धारणा  बनों  है  तो  मैं

 पक्ष  को  ओर  से  क्षमा  चाहता  ह  |  लेकिन  यदि  किखो हू  से  विषय  की  उपेक्षा  करो  जातें  जो  हम  सबकी

 रुचि  का  है
 तो  हमें  यथासम्भव  उचित  ढंग  से  आपके  समक्ष  लाना  होगा  ।  यदि  कोई  अनुचित  ढंगਂ  अप

 नाया  गया  है  तो  न्य ण्सा  नहीं  होना  चाहिए  था  और  ए  सा  दूसरे  पक्ष  के  सदस्यों  द्वारा  कट्टी गई  बतों  के

 क
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 कारण  हुआ  |  (eater)  हुम  अध्यक्ष  को  प्रतिष्ठा  बनाए  रखने  तथा  कार्यवाही  को  उचित  ढंग  से
 चलाने  के  लिए  पूरी  तरह  सहयोग  करने  के  लिए  तैयार है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  एक  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हूं  ।  इस  प्रश्न  पर  20  मिनट  से

 अधिक  लग  गए  और  मेंने  सदस्यों
 को

 अधिक  समय  दिया  ।  fears  से  यह  पता  चल  सकता

 20  मिनट  बाद  हो  मेंने  अगला  प्रश्न  पुकारा  था  ।  यदि  मेरे  विरुद्ध  यह  आ  रोप  लगाया  जाता  है  fa

 मेने  पर्वाप्त  समय  नहीं  दिया  तो  रिका  से  यह  पता  चल  सकता  है  कि  इस  प्रश्न  पर  कितना  समय  लगा

 है  और  प्रत्य क
 पक्ष

 के
 कितने  सदस्यों

 को
 बोलने  दिया  गया  ।  छोटे दल  को  50  प्रतिशत से  अधिक  प्रश्न

 पूछने  दिए  गए  ।  फिर  भी  ag  शिक्रायत  को  जाती  है  कि  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  गया  (erate ) )
 में  इसके  लिए  उत्तरदायी  नहीं  हूं  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  में  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  हमारो  मंशा  पीठासीन  अधिकारी  का

 अपमान  करने  को  नहीं  है  |  हम  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  सही  जानकारी  चाहते  थे  ।  मंत्री

 महोदय  ने  बताया  कि  जानकारों  एकत्र  BY  जा  रहो

 अध्यक्ष  महोदय
 थक e  में  इसके  लिए  जिम्मेदार  नहीं  हूं  ।

 चो
 श्री क०  लकप्पा  थक  मंत्रो  महोदय  से  एसे  उत्तर  कौ  आशा  नहीं  को  जाती  )

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  जहां  तक  सदत  के  नेता  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  का  सम्बन्ध

 इसमें  दो  राय  नहीं  हो  सकती  और  में  उनसे  सहमत  हूं  ।  sty  सुब्रहमण्यम  ने  भी  अपनी  भावना एं  व्यक्त

 को हैं  |  इस  पृष्ठभूमि  आपसे  अनुरोध  है  कि  अब  जो  उस  पर  फिर  से  नजर  डालें  ।  लेकिन

 जब  भी  तनाव  पदा  होता  है  तो  हमें  एक  दुसरे  की  बात  सहन  करनी  चाहिए  |

 अब  हमें  नियम  के  अनुसार  चलना  है  श्री  सुब्रह्मण्यम  द्वारा  कही  गई  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 अध्यक्ष  महोदय  इस  बात  पर  Ga:  विचार  करें  कि  क्या  ag  मामला  विशे  षाधिकार  समिति  को  भेजा

 जाए  ?  यदि  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  है  तो  हमें  नियमों  के  अनुसार  चलना  होगा  ।  यदि  कोई

 सदस्य  दुष्प॑वहार  करता  है  तो  प्रावधान  यह  है  कि  उसे  नाम  लेकर  पुकारा  जाए  और  उसके  विरुद्ध

 वाही  की  जाए  और  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  न  सौंपा  जाए  ।  यदि  आप  चाहें  तो  मामला

 विशेषाधिकार  समिति  को  भो  सौंप  सकते  हैं  ।  लेकिन  यदि  ऐसा  प्रस्ताव  करके  भजा  जाना  है  तो  इस

 सदन  को  अधिकार है  कि  वह  प्रस्ताव पर  चर्चा  करे  ।  यद्दि  प्रस्ताव  करके  aw  मामला  समिति को  सौंपा

 जाता है  तो  ऐसा  करना  गलत  होंगा  क्योंकि  एसी  स्थिति  में  सदन  को  इस  पर  विचार  करने  का  समय

 नहीं  fret  पाएगा  ।  आप  इस  पर  विचार  करें

 भत  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्री  सुब्रह्मण्यम द्वारा  कहो  गई  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 और  यह  देखते  हुए  कि  हमने जो  प्रक्रिया  अपनाई है  वहू  प्रक्रिया  नियमों  के  अनुकूल  नहीं  में  अध्यक्ष

 से  तथा  सदन  एवं  सदन  के  नेता  से  अपील  करूंगा  कि  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  न  सौंपा  जाकर

 यहीं  समाप्त  कर  दिया  जाए  ॥

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  श्री  सुब्रह्मण्यम  ने  जो  कुछ  उसके  बाद  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  पेश

 करने  का  प्रश्न  नहीं  रहा  जाता  |  इसे  पेश  नहीं  किया  जाएगा

 अध्यक्ष  महोदय  :
 लेकिन  सदस्य  ने  अपने  शब्द  वापस  नहीं  लिए  ह  (sxqaret )
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 -_

 sft %o  RAT  :  चर्चा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आपको  निणंय  लेना  पड़गा  आपको  यह  बनना

 होगा कि  शब्द  वापस  ले  लिए  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्हें  शब्दों  को  वापस  लेना  होगा  ।  उनकी  ओर  से  कोई  अन्य  शब्दों

 को  वापस  नहीं  ले  सकता  ।  (sta aT )

 अध्यक्ष  महोदय :  सुब्रह्मण्यम्‌  जी  ag  पहला  अवसर  नहीं  है  ।  श्री  कुरेशी  रोज  ही  किसी  की

 प्रतिष्ठा  पर  चोट  करते  रहते  चाहे  वह  सही  हो  अथवा  गलत  |

 श्री  मोरारजी  इसाई  :  एसा  में  पहली  बार  नहीं  सुन  रहा हूं  ।  हमें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए

 में  यह  कहने  के  लिए  तेयार  हुं  कि  अब  इस  बात  को  भूल  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  यदि  ए  सा  फिर  होता

 है  तो  फिर  एसा  प्रो  तरह  किया  जायेगा  और  मे  इसे  पेश  करूंगा  |

 एक  माननीय  सदस्य  2  क्या  आप  ऐसा  अध्यक्ष  की  ओर  से  कह  रहे ह  ?

 श्री  मोरारजी  वेसाई  :
 में  सभा की  ओर  से  बोल  रहा  हूं  ।  की  ओर  सेਂ  कहने का  क्या

 मतलब  है  ?  अध्यक्ष  हम  सबका  प्रतिनिधित्व  करता  है  ।  यदि  मेरे  माननीय  मित्र  का  यही  कहना  है

 तो  अ  आश्चपंजनक  बात  है  ।  एसा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिकत  जब  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  स्टीफन  ने  कहा  तो  उन्होंने  इसे  न्यायोचित  ठहराने

 apr  प्रयास  किया है
 ।  यहँ  भी  उचित  नही ंहै

 आप  कह  सकते
 हे  कि  ए  सा  प्रक्रिया  तथा  नियमों  के

 सार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  किन्तु  इसका  निर्णय  कौन  करेगा  ?  में  ?  आप  ?  इसका  निर्णय

 अध्यक्ष  करेगा  ।  यदि  कोई  गलती  होगी  तो  हम  उस  पर  पुर्ावचार  करेंगे  ।  ऐसा  करने  के  तरीके  भी

 किन्तु  इत  ढंग  से  जेसा  कि  किया  जा  रहा  .

 थ्रो  बसंत  साठ  :  वह  यह  बात  अध्यक्ष  के  नोटिस  में  लाये  है  |  उन्होंने  इसमें  कया  aaa  की  हैं  |

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  क्या  आप  मेरी  बात  सुनेंगे  ?  गलती  हुई  है  और  इसे  अब  इस  संदर्भ  में

 नहीं  दोड्राया  जाना  चाहिए  थाਂ  ।  आपका  भी  अपना  विचार  हो  सकता  है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि

 आपका  Car  विचार  नहीं  हो  सकता  |  किन्तु जब  हम  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहे  हें  तो  इसे  भूल  जाना

 चाहिए  ।  हमें  ऐसी  बात  नहीं  wart  चाहिए  जिससे  कि  ag  मामला  पुनः  खड़ा  हो  ।  हमें  ऐसा  नहीं

 कहना  चाहिए  |  हमें  यह  बात  दुबारा  नहीं  उठानी  चाहिए  |

 a  सी०  एम०  स्टीफन  :  तो  फिर  आप  इसे  स्थगित  कर  देंगे  ?  ° .

 श्री  बसंत  साठ  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  जो  कुछ  हुआ  है  उसे  मैं  आपके  ध्यान

 में  लाना  चाहता  हूं  .  .  .  (7a at7)  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  यहां  कुछ  एसी  बात  कही  गई  है  कि  अध्यक्ष  इस

 wa  के  लिए  योग्य  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  कहा  गया  है  :  सभा  को  बर्बाद  कर  दिया  आप  इस

 पद  के  लिए  योग्य  नहीं  है  ।'

 उ  oer  लारा  re ee
 थी  बसंत  as  :  जब  इसी  सभा में  )  सपक्ष  द्वारा  WIT  f  श्री  ढ़िल्लिन  के  एसी

 बातें  कही  गई  थी  तो  आपने  कया  किया  आपको  याद  होगा  कि  जब  हमने  एक  विशेषाधिकार
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 me  .  _  penta  ate  दोहरी  नहीं  अपना  सकते  ।  भेरा  कहेगा  यह  है  कि

 विशेषाधिकार  का  कोई  प्रश्न  नहीं है  अध्यक्ष  के  विरुद्ध कुछ  कहना  को  उल्लंघन

 हीं  होता  (sxaatt)  हम  दो  तरह  की  बातें  नहीं  कर  ana.  .  ,

 एक  mala  सदस्य
 :

 व्यवस्था  का  प्रशन  क्या  हैं
 ?

 श्री  बसंत  ard  :  चिंशेषाधिकार के  प्रश्न  की  निपटाने  के  लिए  नियमे  222 से  228  fram

 27  में  कहा  गया  है

 नियमों  में  fea  बीत  के  अन्तर्विष्ट  होते  हुए  भी  अध्यक्ष  कोई  भी  fastarfiratz  का  प्रश्न

 विशेषाधिकार  स्मिति  को  सौंप  सकेगा

 अब  विशेषाधिकार का  प्रश्न  केवल  नियम  222  तथा  223  के  अन्तगंत  आते है  ।  कुपया
 fara

 222  देखिये  ।  इसमें  कहा  art  है

 are  भो  अध्यक्ष  की  कोई  एसा  प्रश्न  उठा  सकेगा  जिसमें

 था  तो  किसी  सद्य  या  सभा  के  at  उसकी  के  विशेषाधिकार  का  भग  अस्तग्रस्त

 (ezaett7)

 प्रधान  मंत्री  महौदय  कपयਂ  सुनिए  ।  fart  223 में  कहां  गया है  :-+-

 सदस्थ  fasterfaaryat रुका  प्रश्न  उठाना  चाहि  ag  उस  की  fata  सूचना  उंस  दिन  की
 पी

 बठक  आरम्भ  होने  से  पुर्व  जिस  दिन  कि  eee  estat  सचिव  को  |

 यदि  कल  नोटिस  देना  है  और  इस  प्रश्न  को  उठाना  है  तो  यह व्यवस्था  के  अनुकूल  होंगा

 जब  तक  नियम  388  के  अन्तगंत  आप  नियमों  को  निलम्बित  नहीं  करते  तब  तक  केवल  खड़े  होकर  कसि

 नियम के  अन्तगंत  विशेषाधिकार का  प्रश्न  सहीं  उठाया  जा  सकता है  उसे  भी  पेश  करना

 है  ।  जब  तक  आप  इन  नियमों  को  समाप्त  नहीं  करते  और  कहते  में  किसी  सदस्य  द्वारा  सभा  में

 उठाये  जाने  वाले  विशीषाधिकार  के  प्रश्न  को  उठीने  की  अनुमति  देता  हूं  और  फिर  में  निण॑य  करूंगा  ।

 आप  एसा  नहीं कर  संकति  ।  पहली बाते  तो  ag  है  fa  एसा  कोई  प्रश्न  नहीं  है  क्योंकि  इसे  उठाया  नहीं

 गया है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मने  आपकी  बात  ली  है  ।

 श्री  aa  नियम  223  के  अस्तगंत  जब  तक  नोटिस  देकर  महीं  उठाया

 तबतक  निशेषाधिकार  का  कोई  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मेंने  बात  समझ  ली  है
 ।

 श्री  बसंत  साठे  आप  विशेषाधिकार  समिति  को  कया  बात  भेजਂ

 अध्यक्ष  भटोदय  यह  मेरी  भर्जी  है

 श्री  बसंत  साठ  £  श्रीमान

 थ्री  Aeetzait  आप  अध्यक्ष  को  के  लिए  कसे  कह  संकते  है
 ?

 az  ठोक  नहीं है

 (sree)
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  बात  रिफाड  में  मत  fer’  ।  मेरी  आपनी  wa  है

 oft  wea  era ह  ैं

 अध्यक्ष  महोदय  ?  यह  प्रश्न  पहले  हो  विशेषाधिकार  स्मिति  को  सौंपा  जा  चुक

 शी  qRaq AIS साह  कैसे ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  विशेषाधिकार  समिति  के  समक्ष  कोई  भी  आर्पात्ति  उठायी  जा  सकती  है  ।

 श्री  बसंत  साठ  नहीं  !  नहीं  यह  कोई  तरीका  नहीं  जिस  ढंग  से  यह  काम  हो  रहा

 श्री  le
 एस०  स्टीफन  :  इस  तरह  कार्यवाही  चलाना  संधव  नहीं  है  ।

 श्री  राय  :  इसे  केवल  मौलिक प्रस्ताव  पर  ही  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जा

 सकता  है  ।  हम  इस  पर  वाद-विवाद  की  मांग  करते  हँ  ।  क

 प्री  बसत  as:  यह  नहीं  बताया  गधा  है  ie  इसे  कसे  लौंपा  सका  हैਂ  ।  आपको  नियमों
 के  अकुसार  चलना  होंगा  ।  कया  आप  नियमों  से  ऊपर  है  ?  (owe)

 थी  कृष्णकांत  :  मामला  यह  है  कि  इस  सभा  ने  कुछ  बातों  पर  आपत्ति  प्रकट  की

 है  और  एक  मौलिक  प्रस्ताव  पर  संकल्प  पारित  कर  दिया  है  |  सभा  के  श्री  मोरारणी  देसाई

 तथा  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  का  कहना  है  कि  यह  सभा  कोई  गलत  परम्परा  नहीं  करना

 चाहती  ।  यह  सभा  चाहती  है  कि  स्वस्थ  संसदीय  वातावरण  a qa  हो  ।  सभा  के  उनके  दल  के

 वरिष्ठ  संदस्प  श्री  सुब्रह्मण्यम  तथा  श्री  स्टीफन  ने  जो  कु छ  कहा  उसे  ध्यान  में  रखकर  में  श्री  कु  रेशी

 से  अपील  करूंगा  कि  हमें  fragt  के  अनुसार  चलना  चाहिए  |  हम  इस  सभा  में  अच्छी  परम्पराय

 स्थापित  करना  चाहते  हूँ  और  प्रत्येक  सदस्य  को  अध्यक्ष  का  सम्मान  करना  चाहिए  चाहे  वह  सही

 निणंय  देते  हू  अथवा  गलत  ।  सभा  के  नेता  द्वारा  कही  गई  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मं  fet  कुरेशी  से

 अपोल  करूंगा  कि  सभा  के  दोनों  पक्षों  द्वारा  को  मई  अपोल  पर  विचार  करें  और  waza  लोकतंत्र  की

 सर्वोत्तम  परम्पराओं  को  स्थापित  करें  ।  वह  कह  सकते  हूँ  कि  उनका  कहने  का  यह  मतलब  नहीं  at

 att  वह  अपने  शब्दों  को  वापस  लेते  ह  ताकि  कोई  कड़वहट'न रहे रहे  ।  मैं  उनसे  यही  अपील  करूंगा  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  श्रीमान्‌  कया  में  एक  बात  कह  सकता हूं  ?  मेरे  मित्र  श्री  सुब्रह्मण्यम  द्वारा

 कही  गई  बातों  से  मैँ  यह  समझता  हुं  कि  उन्होंने  इस  के  लिए  खेद  प्रकट  कर  दिया  है  urd  उन्होंने  उन

 बातों  को  वापस  ल  लिया  है  ।  मेँ  नहीं  समझता कि  वह  इन  बातों को  वापस  क्यों  न  लें जो  कि  बिल्कुल

 मलत  हें  ।  में  नहीं  समझता  fa  इसमें  प्रतिष्ठ  की  क्या  वात है  ।  किन्तु  यदि  वह  इन  बातों  को

 बापस  नहीं  लेते  तो  फिर  म  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  वे  शब्द  वापस  लने  हो  होंगे  ।  एसी  बातें  fears

 छी  anne  रवि  शक e
 उसे  नहीं  किया  गया  था  |

 per  आप  | रिका  हें  देखिए
 ।

 *
 tata are  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |

 ex  Not  recorded.
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 अध्यक्ष  महोदय  यह  रिका  में  चला  गया है

 श्री  क०  लकप्पा  :
 हमें  सभा  के  नेता

 तथा
 वरिष्ठ  मित्र  श्री  सुब्रह्मण्यम का

 सम्मान  करना

 चाहिए  और
 में  आपसे

 अपील  करता हूं
 ।  कृपया  आप दे  fad  कि  अतीत  में  हमारे  मित्रों  के  साथ

 हुआ  है  ।  सदस्य  का  यह  कहने  का  इरादा  नहीं  था  ।  किन्तु  उसके  का  रण  सदस्य  इतना

 हो  गया कि  वह  जानकारी  sled F थे  ।  हम  सब  यही  चाहते हं  इसलिए  कृपया  आप  इस  कायंवाही

 को  बंद  दें  और  मामले  को  समाप्त  कर  दें  |

 श्री  द  साई
 :  इसके  अतिरिक्त  यह  ser  गण  है  कि  इन  बातों  को  fate  में  नहीं  रस्ता

 गया  यदि  इन्हें  fare  में  रखा  गया  है  तो  इन्हें  वापस  लिया  जाना  चाहिए  ।  यदि
 इन्हें  रिका  में

 नहीं  रखा  गय  है  तो  फिर  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  ,  .

 श्री  सौगत  राय  :  आप  इससे  बढ़कर है  ।  आपको  यह  बात  व्यक्तिगत  रूप  में  नहीं  लेनी

 चाहिए  जब
 कोई  मंत्री  जानकारी  नहीं  देता  तो  सदस्य -  असंतुष्ट  हो  जाते  यह  व्यक्तिगत  है

 eos

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  हमें  पता  चलना  चाहिए  कि  fears  में  क्या  गया  है  ।  यदि  यह  Tt-aa-

 aa  तथा  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  arg  है,तो  में  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  अपने  शब्द  वापस

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  हमें  समूची  स्थिति  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  अब  पह  बिलकुल

 स्पष्ट  है  कि  सभा  उस  वक्तव्य  का  अनुमोदन  नहीं  करती  जो  कि  सभा  में  feat  गया  है  ।  हम  यह  चाहते

 है  कि  सभा  तथा  अध्यक्ष  की  प्रतिष्ठा  बनी  रहे  ।.  जब  एक  बार  किसी  बात  का  समूची  सभा  में

 निरनुमोदन  हो  चुका  है  तो  फिर  और  क्या  हो  सकता  है  ?  ,  ,  (sraertt)

 दूसरी  बात  यह  है  कि  उस  aa  के  नेता  श्री  चब्हाण,जो  कि  इस  दल  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे

 यहां  नहीं  हैं  श्री  सुब्रहमण्यम ने  क्षमा  मांग  लो  है  ।  अब  और  क्या  हो  सकता  है
 ?

 अब  दो  बातें  सामने हा  पहली  बात  यह  है  कि  सदस्य  द्वारा  जो  कुछ  कहा  गया  सभा

 उसका  अनुमोदन  नहीं  करती  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  श्री  कुरेशी  जिस  दल  से  सम्बद्ध  उनके  दल

 के  श्री  सुब्रह्मण्यम  ने  क्षमा  मांग  ली  .  .  (azar)  क्या  सभा  में  यह  प्रथा  बन  जाये  कि  श्री

 सुब्रह्मण्यम  ज  से  नेता  द्वारा  मांगी  गई  क्षमा  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 श्री  मोरारजी  tate  :  श्री  सुब्रह्मण्यम  ने  पहले  ही  उनसे  अपील  की  है  कि  वह  अपने  शब्दों  को

 वापस  ले  लें  ।  आप  बीच  में  क्यों  आ  रहे  है  ?

 श्री  ato  एम०  CzTHA :  मं  बाधक  नहीं  बन  रहा हैं  ।  मेरा  तो  केवल  एक  बात  से  सम्बन्ध

 है  सभा  किसी  दल  के  नेता  द्वारा  मांगी  गई  क्षमा  कप  किस  तरह  उपेक्षा  कर  रही  है  ?  जहां  तक  अध्यक्ष

 की  प्रतिष्ठा  को  बनाये  रखने  का  सम्बन्ध  यह  पुरी  तरह  बनी  हुई  सभा  से  अपील  करता  हुं

 कि  वह  इस  मामलें  की  बारिकियों  में  न  जाये  और  इस  मामले  को  यहीं  समाप्त  कर  दें  ।  यदि  ए  सा  नहीं

 fear  जाता  हो  तो  व्यवस्था  के  कई  प्रश्न  उठाये
 जायेंगे

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  कार्यसूची  की  अगली  मद  को  लेते हैँ
 ।
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 17  1899  श्री  मोहम्मद  शफो  कुरेशी  दारा  कि  गई  टिप्पणियां

 संबंधी  विशेषाधिकार के  प्रश्न  के  बार  में

 att  बसंत  साठ  :  आपने  यह  मामला  विशेषाधिकार  स्मिति  को  कसे  सौंप  दिया  ऐसा  किस

 नियम  के  अन्तगंत  किया  गया  है  ।  इसमें  आप  भो  सम्मिलित हँ  ।  में  सभा  से  जानना  चाहता हूं  कि
 आप

 इन  नियमों  का  इस  तरह  कसे  उल्लंघन  कर  सकते  हूँ  ।

 अध्यक्ष  :  में  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  स्वीकार  करने  की  में  नहीं  हूं

 a.
 at  वसंत  साठ  :  इससे  हमें  क्रोध  आता  है  ।  यदि  आप बहुमत द्वारा  सभा  में  ए  सा  कर  रहे  ह

 तो  हम  यहां  काम  नहीं  करेंगे  ।  इस  तरह  हम  कसे  काम  कर  सकते  ह  ?

 श्री  सौगत  राय  :  आप  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  कैसे  सौंप  सकते  ह  ?  आप एंसा  नहीं  क  र

 सकते  ?  हम  इसे  विशेषाधिकार  समिति  में  भजने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  (qaqa)

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  कृपया  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  सभा  दस  मिनट  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसक  पश्चात  लोक  सभा  10  मिनट  क  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  ten  minutes.

 लोक  सभा  12  बजकर  32  मिनट पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  at  thirty  two  minutes  past  twelve  of  the  clock.

 अध्यक्ष  महोदण  हुए

 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  द्वारा  अध्यक्ष  के  बारे  में  की  गई  कतिपय  टिप्पणियां  संबंधी
 के  प्रद्न  के  बारे  में--जारी

 QUESTION  OF  PRIVILAGE  RE  CERTAIN  REMARKS  BY  SHRI  MOHD.
 SHAFI  QURESHI  ABOUT  THE

 श्री  बयालार  रवि  श्रीमान  आपके  विनिण॑य  का  क्या  हुआ  ?

 अध्पक्ष  मदोद॑य  समिति  के  समक्ष  ये  सभी  बातें  उठाई  जा  सकती  हैं  ।

 श्री  बयालार  रवि  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  श्री  साठे  ने  नियम  222  का

 उद्धरण  दिया  है  ।  आपको  नियमों  के  अनुसार  चलना  चाहिए  |  श्री  कंवरलाल  गृप्त  को

 रूप  से  नोटिस  देने  दिया  जाये  ।  और  फिर  आप  इसे  भेज  सकते  है  ।  आप  इस  मामले  को  विशेषाधिकार

 afafa को  क  से  भज  tee  ?  श्री  साठे  ने  प्रश्न  उठाया  और  निय्म  227  तथा  228  का
 उद्धरण  दिया

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  मेँ  आपको  अनुमति  से  नियम  को  पढ़ना  चाहता  नियम  227  में  कहा

 गया  है  नियमों  में  किसी  बात  के  Haase  होते  हुए  भी  अध्यक्ष  कोई  भी  विशेषाधिकार  प्रश्न

 अनुसन्धान  या  प्रतिवेदन  के  लिए  विशेषाधिकार  समित्ति  को  सौंप  सकेगा  म

 विशेषाधिकार  के  मामल  में  यह  अध्यक्ष  पर  निभंर  करता  है  कि  वह  किसी  भी प्रक्रिया  का

 अनुसरण
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 Question  of  फांप़ां1घए८  Re-Remarks  Phalguna  17,  1899  (Saka)
 made  by  Mohd.  Shafi  Qureshi

 भीं  वेसंत  साठ  :  नहीं  ।  विशेषाधिकार  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  ag  किस  नियम  के  Vea T

 विशेषाधिकार  st  प्रश्न  बनता  हैं  ?  कृपया  अध्यक्ष  को  गमराह  मत  कीजिए  ।

 श्री  कवर  लाल  गुप्त  :  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  है  ।  विशेषाधिकार  प्रश्न

 के  मामले  में  अध्यक्ष  किसी  भी  प्रक्रिया  को  अपना  सकता  हैं  ।

 श्री  वसत  साठ  एसा  नहीं  होता  (exter)

 थ्रो  कंवर  लाल  इस  समूचे  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिये

 att  ada  साठ  ए  सा  केवल  नियम  222  के  eT F त  हो  सकता  है

 श्री  क०  लकप्पा  :  विशेषाधिकार  का  प्रशन  कहां  है  ?

 श्री  वसंत  as  :  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  कहां  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  केवल  संदस्थ  उठा

 सकता  है  ।  +  (s7qeiz)

 श्री  सौगत  राय  :  हम  यही  तो  कह  रहे  ह  ।  हमने  fram  227  के  अन्तगंत  कोई  नोटिस  नहीं

 दिया  है  ।  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  गया  है  और  न  कोई  मूल  प्रस्ताव  पेश  किया  मया  है

 आप  किस  तरह  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  स्मिति  को  सौंप  सकते  ह  ?  (araett) | ।
 मं  आपकी  इस  बात  को  समझता  हु  कि  सभा  की  गरिमा  बनी  रहे  ।  fare  हम  सभा  के  गरिमा  बढ़ाने

 के  लिए  नियमों से  नहीं  हट  सकते  ।  इंससे  तों  केवल  संभा  की  प्रतिष्ठा घटेगी  ।  )

 श्री  मोहम्मद  शफी  क़रेंशी  :  में  सभा  के  तथा  अपने  श्री  सुब्रहमण्यम  तथा

 साथियों  का  आभारी  हुं  ।  श्री  कृष्णकांत  तथा  श्री  स्टीफन  ने  अपील  की  है  तथा  कहा  है  कि  जो  कुछ

 कहा  गया  नहीं  कहा  जाना  चाहिए  था  ।  सभा  में  जो  कुछ  हुआ  उसका  मुझे  खेद  है  ।  मेरा

 तात्पयं  अध्यक्ष  का  अपमोन  करना  नहीं  थी  और  af  मेंरी  बातों  से  एसा  धारणा  वनती  है  तो  मुझे  अपने

 शब्द  वापस  लेने  में  कोई  संकोच  नहीं  है  ।

 श्री  मोरारजी  Tavs:  श्रीमान्‌, इत  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हमें  इस  मामले  को  समाप्त

 कर  देना  चाहिएं  और  इस  पर  आग  कोई  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिए  ।  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को  य्द्द  कर

 दिया  जाये  |  म  आपसे  अनुरोध  करता  हं  कि  आप  ag  कह  दें  कि  समूचा  मामला  समाप्त  हो  गया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  परिस्थितियों  में  वापस  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मे  अपना  प्रस्तावਂ  वापस  लेता हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  वापस  ले  लिया  यया  हैं  |

 श्री  श्याम  नन्दन  fast  :  हम  सबको  हर्ष  है  कि  यह  मामला  समाप्त  हो  गया  है  ।  हम

 इस  पर  अब  चर्चा  नहीं  करना  stew  ।  किन्तु  सारी  बात  यह  है  कि  इसमें  समुचित  ढंग  से  औपचा

 wat  निभायी  जानी
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 8  1978  श्री  मोहम्मद  शफो  कुरेशी  द्वारा  कि  गई  टिप्पणियाँ

 संबंधी  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  कें  बारें  में

 व

 ह्म  भा  az if  परिणाम  चाहते  किन्तु  एसा  समुचित  ढंग  से  तथा  नियमानुसार  होना  चाहिए

 सभा  के  लिए  एकमात्र  उपाय  यह  है ंकि नियम  338  का  निलंबन  कर  दिया  जाये  क्योंकि  एक  प्रस्ताथ

 स्वीकार  कर  लिपा  गया  है  और  फिर  उसे  arta  ल  स्वीकार  fat  गया  है  ।  इसका  एकमात्र  हल

 यही है  ।

 श्री  देसाई  :  यह  सभा  द्वारा  स्वीकार  करने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  अध्यक्ष
 द्वारा

 अपनो  शक्तियों  का  प्रयोग  करने  का.प्रश्न  है  ।  इसे  मतदान  के  लिए  भी  नही  रखा  गया  है  ।.  जब

 ने  यह  वापस  ले  है  तो  फिर.यह  मामला  समाप्त  हो  जाता  है  ।

 renee  इंस  पर  दी  से  बिचार  किये  जा  gear  है  ।  अध्यक्ष  aT

 इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  किन्तु  मेंने  इसे  वापस  ले  लिया  है  ।  सभा  में  एक  औपनकॉ

 faa  प्रस्ताव  fra  रिक  रूप  से  पेश  fear  मथ्य  प्रस्ताव  arta  ले  लिया  मथ्य  है  और  सभा  ने  इसकी

 अनुमती  दे  दी  है  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  fast:  यहूठीक  है  ।  कृफ्या  नियम  338  का  फालन  किया  जाये  1  पहें

 के  अनुसार  raat) ).

 श्री  सौगत  राय :  प्रधान  मंत्री  जी  कुछ  और  कह  रहे  हू  तथा  उप-नेता कुछ  और  कहं

 रहे ह  ।  मुझे  उन  दोनों  की  बातों  में
 कोई  संगति  दिखाई  नहीं  देती

 .
 .  .  (aertatat)

 श्रीं  मोरारजी  देसाई  :  मेरा  अपने  साथियों  से  अनुरोध  है  कि  वे  अनावश्यक  रूप  से  बात  कोन

 बढ़ायें  .  faont  के  अन्तगंत  मे  इसे  नहीं  कह  सकता  ।  उन्होंने  जो  प्रश्न  उठाय  है  वह

 वध  नहीं  एसा  में  नहीं  कह  सकता  ।  किन्तु  समुचे  वातावरण  को  ध्यान  में  रखकर  और  अब  जब

 कि  मामला  खत्म  हो  गया  है  तो  हमें  इसे  समाप्तਂ  समझ  लेना  चाहिए  |  «  «

 थ्रो  श्याम  नन्दन  faa:  तो  फिर  नियम  को  निलम्बित  we  fear  जाये  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  जब  मने  उन्हें  अनुमति  दे  दी  है  तो  इसका  मक्ललब  यही  है  कि  नियम  को  fate

 faq  कर  दिया  गय  है  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  fast:  जब  तक  किसी  विशेष  नियम  को  निलंबित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  पेश

 नहीं  fear  जाता .  .  .  ( serata )

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसे  निलंबित  करता  हूं  ।

 श्री  श्याम  eeeT  feet:  इसलिए  माननोय  सदस्य  को  औपचारिक  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहिए

 कि  इसे  faq  338  के  अन्तत  निलंबित  किय  जाये  ।  में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  नियम  को  विलंबित

 किया  जाये  और  फिर  में  दुसरा  प्रस्ताव  पेश  करता  हूं  कि  पहल  वाले  प्रस्ताव  को  रह  फर  दिया  जाय  ।

 अध्यक्ष  मह्दोदय  अब  अगलो  मद  पर  बिचार  किया  जाय  1
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 Written  AnSwers  March  8,  1978

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अनवरत  योजना  क  प्रथम  ag  क  लिय  योजना  परिव्यय

 207.  श्री  सोमताथ  चटर्जी :  क्या  योजना  मंत्रो  og  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (&)  क्या  सरकार  का  ध्यान
 पश्चिम  ama  के  वित्त  एवं  योजना  मंत्री  डा०  अशोक  मित्रा

 द्वारा  23  1978  को  एक  संवाददाता  सम्मेलन में  दिये  गये  इस  सुझाव की  ओर  दिलाया  गया

 है  कि  योजना  का  आकार  बहुत  काफी  बढ़ाया  जाये  और  नई  अनवरत  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  लिये

 पांचवीं  योजना  के  अंतिम  ad  के  व्ण्य  से  25  से  30  प्रतिशत  अधिक  परिव्यय  का  उपबन्ध  किया

 जाना  और

 र्य्दि  हां,तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  Tare)  att  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  वित्त
 और  योजना  मंत्री डा  ०  अशोक  मित्र  द्वारा  दिए गए  सुझाव की  प्रेस  रिपोर्टे  देखी  है  ।

 जसा  कि  माननीय  agen  जानते  1978-79  की  वाधषिक  योजना  के  सामान्य

 ब्यौरों  को  वित्त  मंत्री  द्वारा  अपने  fro  28-2-1978  के  बजट  भाषण  में  घोषित  किया

 जसा  कि  उक्त  भाषण  में  गण  1978-83 के  लिए  नई  पंचवार्षिक  योजना  को

 अंतिम  रूप  fer  जाने  तक  1978-79  की  वार्षिक  योजना  तयार  की  गई  है  और  वह  विकास

 लिए  इ्ाषि  प्रधान  तथा  रोजगारप्रधान  नई  नीति  के प्रति  सरकार की  favor  तथा  प्रतिबद्धता  को

 अभिव्यक्त  करती  है  ।  सद्र  और  संघ  शा  faq  क्षत्रो ंकी  वाषिक  योजनाओं  ar  कल  परिव्यय

 11,649  करोड़  BO  जब  कि  1977-78  में  यह  qfweys  9,960  करोड  रु०  था  इससे

 17  प्रतिशत की  प्रकट  होती  है  ।

 MAT  उद्योग  का  पुनगंठन  करन  क  लिए  ए  क  उच्च  अधिकार  प्राप्त  आयोग

 2010.  श्री  श्याम  सुन्दर  गुप्त  :

 ी  ee  सिंहजी  वाघला

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 OSG] अध्य्क्षता  में  एक  sea  अधिकार  प्राप्ब्व कण  संरकारने  श्री  जी०  बी०  राजाध्य्क्ष  की

 आयोग  का  गठन  किया है  जो  देश  में  आय ध  warn  का  पुनगंठन करने  के  बा  रे  में  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करगा

 यदि  हां,तो  इस  आयोग  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  उनकी  संख्या  क्या

 आयोग  के  fara  पद  क्या  और

 यह  आयोग  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  fag)
 nae

 में

 आयूध  कारखानों  की  काय  प्रणाली

 का  अध्ययन  करने के  लिए  अगस्त  1975 म  समिति  नियक्त  की  गई
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 17  1899  (ere)  लिखित  उत्तर

 नाम  इस  प्रकार

 (1)  श्रो  वी०  जी०  राजाध्यक्ष

 सदस्य  योजना  आयोग

 )  at  पी०

 afaa  भारी  उद्योग  विभाग

 (3)  श्री  एस०  सचिव

 रक्षा  उत्पादन  fart  ।

 (4)  डा०  Wo  सचिव

 विज्ञान  एवं  प्रौद्यौगिकी  विभाग  ।

 (5)  श्री  ज०  पी०  facta  सलाहकार

 वित्त  मंत्रालय  |

 (6)  डा०  एस०  महानिदेशक

 आयुध  कारखाने  |

 (7)  समिति के  निर्देश  पद  निम्नांकित है

 (1)  उत्पादन  की  मुख्य  मदों  के  उत्पादन  में  गिरावट  पर  विचार  करना  ;

 (2)  भविष्य  में  उत्पादन  में  गिरावट  को  रोकने  के  लिए  उपाय  सुझाना  ;,

 (3)  नई  मदों  के  उत्पादन  में  विलम्ब  को  द्र  करना  और  जहां  वश्ण्क  हों  क्षमता  वृद्धि

 t

 (4)  आडंनस  फेक्टरी  महानिदेशालय  संगठन  और  कारखानों  की  वतमान  कायप्रणाली

 की  जांच  करना  और  उनके
 उपयुक्त

 पुनगंठन  तथा  पुनर्निर्माण  के  बार  में  सुझाव

 और

 (5)  कोई  अन्य  मद  जिस  पर  सर्मिति  विचार  चा

 इस  समिति  की  अन्तरिम  fete  ata  1978  तक  तथा  अन्तिम  रिपोट  अक्तूबर

 1978  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  आंशा

 Relay  of  Samikshaਂ  from  A.LR.,  Nagpur

 211.  Shri  Subhash  Ahuja  Will  the  Minister  of  Information  2nd  Broad-

 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  relay  Samikshaਂ  from  Nagpur
 Station  of  A.I.R.;

 (b)  if  so,  by  what  time;  and

 the  number  of  ALR.  Stations  in  the  country  relaying
 “5870580: Samikshaਂ  at  present?
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 Written  Answers  Phaleuna  17,  1899  (Saka)

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  (a)
 Samikshaਂ  and  in  Parliamentਂ  are  broadcast  at  the  same

 time.  For  a  single  channel  station  like  Nagpur,  relaying  of  both  programmes  is
 not  possible.  Nagpur  is  relaying  in  There  is  no  proposal
 to  relay  Samikshaਂ  from  that  Station  of  A.LR.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  36  stations  relay

 फरक्का  नौचालनਂ  नहर  का  खोला  जाना

 श्री  श्याम  प्रयत्न  भट्टाचायं  :  कपा  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  फरक्का  नौचालन  नहर  को  खोलने  और  कलकत्ता-फरक्का  बक्सर  कमर्शियल

 स्टीमर  सेवा  को  नियमित  आधार  पर  चालू  करने  के  लिए  विचार  कर  रही  है  जेसा कि  वर्ष  1970

 में  अन्तदेशीय  जल  परिवहन  समिति  ने  सिफारिश  की  थी ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 यदि  तो  कब  और

 (7)  इसे  कार्यान्वित  करने में  7  क्यों से  भी  अधिक के  विलम्ब  के  कण  कारणपूह  ?

 नोवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  रास  )  :  और  :  फरक्का

 पर  जोड़ने  दालें  जलपाशों के  साथ  साथ  नौचालन  नहर  अभी  निर्माणाधीन है  ।  नौचालन  नहर

 और  फरक्का  पर  जलपाशों के  निर्माण  का  काम  पूरा  होने के  बाद  ही  नौचालन  नहर  को  खोलने  और

 कल  कत्ता-फकका-बक्सर  वारणिज्ण्कि  स्टीमर  सेवा  को  नियमित  आधार  पर  चालू  करने  का  प्रश्न

 होगा  ।

 शुष्क  गोदी  परियोजना  क  श्रमिकों  का  पनर्वास

 0213.  श्री  दया  रास  शाक्य  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार ने  गत  कुछ  वर्षों में  ए  म०  Fo  एस०  के  HITT  फसष्क क  गोदी  परियोजना

 c Bly  कर  रहे  शुष्क  गोदी  के  श्रमिकों  के  पुनर्वास  का  faataaar  न निण॑ थ  कर  लिया है  |

 (@)  कण  नौसेनिक  गोदो  ate,  विशाखापत्तनम  को  श्रमिकों  को  खपाने के  लिए  अनुदेश

 जारी  किए  गए  थे  ;

 क्य  इन  अनुदेशों को  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया

 कया  नौसनिक  गोदी  याड  ने  एडजूटन्ट  जनरलस्‌  ate  सेना  सुदाल  को  रिक्त

 स्थानों  के  भरने  केलिए  अपने  fra  स्थानों  की  संख्या  नहीं  बताई  है  और  वे  नमित्तित  आधार

 पर  स्थानीय  लोगों  की  भर्ती  कर  रह  और

 यदि  ay  उसके  क्या  कारण  हूं  और  इन  श्रमिकों  को  नौसँ  निक  मोदी  aqaT

 किसी  ऐसी  योजना  में  gaatfaa  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  तात्कालिक  न्यास  किये

 जायेंगे  ?

 28



 8  1978  लिखित  उत्तर
 -_

 रक्षा  मंत्रो  | है. 1 |  जगजीवन  :  से  :
 में  शुष्क  मोदी  परियोजना

 के  लिए  ण्म०  ई०  एस०  ने  1055  और  409  क शल  कमंचारोयों  को  ठे+  के  आधार

 पर  लगाया था  यद्यपि  इन  कार्मिकों  को  लगातार  ated  पर  लगाए  जामे के  लिए  सरकार

 पर  ठेके  के  अनुसार  कोई  पाबंदी  परन्तु  लोकोपकारी  आधार पर  और  एक  विशेष

 मामल  केरूप  में  जुलाई  1977 में  यह  फला  किण  गय्म कि  घोषित  करिए गए  योग्य  कार्मिकों

 को  नौसेता  डाकयाड  ,
 विशाखापत्तनम  अथवा  अन्य  रक्षा  प्रतिष्ठानों

 में उनकी  की  कुछ  शर्तों

 के  अधीन  समकक्ष  अयवा  fae  पदों  पर  खपाया  इस  fata  के  परिणामस्वरुष ,  फ्लेग

 अफ़पर  क्मार्डिग  पूर्वी  aaa  ने  जों
 अपने  क्षेत्र  मे ंफालतू  अथवा  कम

 चारियों  का  समायोजन  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  कमांडर  96  फालतू  कमंचा  रियों  को  पहल  ही  अन्यत

 खपा  लिया  फालतु  घोषित  किए  गए  कमं  चारियों
 की  सूचना  एडजु्टेंट

 को  भी  देदो  wed  और  इसके
 परिणामस्वरूप  653  व्यक्तियों

 को
 अन्य  रक्षा  प्रतिष्ठानों में  पहल

 ही  लगा  दिया  है  ।  इस  बारे  में  आगे  और  प्रयत्न  जारी

 आध्र  sz 37  म  aeat  का

 *
 214.  थ्री  पी०  राजगोपाल  नायडू

 :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  रह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  बर्ष
 जॉ  धा

 प्रदश
 में

 किन-किन  पत्तनों  के  विकास
 के  लिए  धनरा शि  fare  की  गई  और

 कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  श्री  चांद  :  और  :  आंध्र  प्रदेश  में  केवल  th
 महा  पत्तन

 है  अर्थात्‌  विशाखापत्तनम  पत्तन
 ।

 1977-78
 में  पत्तन  की  विकास  योजनाओं में  धन

 लगाने  के  लिंए  3.  10  करोड़  रु०  केन्द्रीय  ऋण  की  व्यवस्था  है  |
 अब  तक  दी  गई  राशि  2.  10

 करोड़  रुपये है  |

 महा  ‘waa  से  fave  पत्तनों
 का

 उत्लख  संविधान  की  समवर्ती  सूची  में  है  और  उनके  विकास  का

 उत्तरदायित्व  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  है ।

 चिकनाई  बाल  सस  साधन  बनाना

 215.  श्रीमती  gaa  कृष्णण  :  क्या  उद्सोग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग कि  :

 क्या  बिटेन
 की  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  मैसस  हिन्दुस्तान  लीवर  मोम  a

 farars  वाले  एसिडों  का  उपयोग  करके  साबुन  बनाने  की  नई  प्रौद्योशिकी  जिसका  अपने

 कथनानुसार  उन्होंने  स्वयं  विकास  किया  उपयोग  करके
 बम्बई  हाई  पेट्रोलियम  पर  आधारित एक

 aaa की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  बिचार  कर  रहा

 कता
 ण्ह  सच  है  कि

 इस
 नई  प्रौद्योगिकी  का  विकास  भारतीय  वज्ञानिकों ने  भारतीय

 पट्रोलिग्म  में
 किता

 क्या  उक्त  कम्पनी
 न  प्रौद्योगिक  को  उच्च  कोटि

 का  बताकर  कम  से  कम

 विदेशी  साम्य  पूंजी  रखने की  मांग  की
 और

 इसबार में  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 eee

 उद्योग  मंत्री  RID  :  से  :
 भारतीय  पैट्रोलियम  देहरादून

 ने  मोन  से  het  एसिड  बनाने के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकसित  कर ली  इन  फैटी  stare  को

 साबुन  बनाने
 में  उपयोग  किया जा  सकता है  ।  जानकारी  का  हिन्दुस्तान  लीवर

 को  लाइसेंस  दिग  गण  जिन्होंने  इस  परियोजना  को  प्रायोजित  किया है  ।  फर्म  ने  पाइलट  प्लांट
 स्थापित  कर  लिय है  और  कुछ  समण्  बाद वे  फटी  एसिड का  वाणिज्यिक  उत्पादन  करने की  स्थिति

 में  अपने  साबुन  बनाने  में  वे  इसका  उपयोग  कर  कंपनी  ने  यह  दावा  किया

 है  कि  इसके  1  के  कार्यों से  होने  वालों  वण्यावतं के  फलस्वरूप  और  उत्पादन  संबंधी  कार्यों
 *
 जिनके  लिए  जटिल  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  1  की  कुछ  परियोजनाओं

 का  1979
 में

 क्रियान्वयन  हो  जाने
 के

 बाद  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  के  मागंदर्शी  सिद्धांतों  के

 अधीन  यह  51  प्रतिशत  बिदेशी  इक्विटी  बनाये  रखने  की  पात्र  हो  जाएगी  ।  अभ्यावेदन  की

 जांच  की  जा  रही

 Television  Facilities  in  Himachal  Pradesh

 *216.  Shri  Ramanand  Tiwary:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 ‘casting  be  pleased  to  state:

 (8)  whether  Simla  district  and  Kinnaur,  a  border  district,  have  not  been

 provided  with  television  facilities  so  far ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  neglecting  the  border  area  of  strategic  importance
 and  the  tribal  areas  in  this  matter;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  provide  televsion
 facilities  in  the  areas  at  the  earliest?

 The  Minister  of  Information  and
 Broadcasting,

 (Shri  L.  K.  Advani):  (a)  Yes,

 &  (0)  :  Border  and  tribal  areas  have  not  been  neglected.  The  TV  centres
 at  Srinagar,  Amritsar  and  Calcutta  serve  the  border  areas  lying  within  their

 service  range.  The  TV  centres  at  Srinagar,  Mussoorie,  Raipur  and  Pune  and

 those  now  under  installation  at  Muzaffarpur  and  Sambalpur  are  providing/will

 provide  coverage  to  some  hilly  and  backward  areas.  There  is  a  proposal  to  set

 up  a  relay  transmitter  at  Kasauli  in  Himachal  Pradesh  which  will  relay  the

 programmes  of  the  Jullundur  TV  centre  now  under  installation.  This,  trans-

 mitter  is  expected  to  cover  an  area  of  13,600  Sq.  Kms.  (excluding  overlap  from

 Mussoorie  and  Jullundur)  in  Punjab,  Haryana  and  Himachal  Pradesh  (including

 Simla  District)  with  a  population  of  54  lakhs.

 एनक्लम-कोचीन  © frtats

 *  017.  श्री  अर०  कण  महालगी  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कौ par

 करेंगे  कि

 क्या  एर्नाकुलम-कोचीन  शिपयाड
 में  उत्पादन  कार्य  शुरू  हो  है  ;

 यदि  तो  कब  से  ;

 इस  राष्ट्रय  परियोजना  का  पहला  feztat.  अथवा  जहाज  कब  fas  पूरा  होने

 और  समुद्र  में  उतार  जाने  को  संभावना  है  ;
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 लागत  क्या  होगी  ;

 क्या  इंत  स्टोमर  अयवा  जहाज  का  निर्माण  कांप  निर्धारित  समय  के  अनुसार

 जा  रहा है  ;  और

 यदि  saa  कारण  ञ  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  हों

 1-1-1976  से

 इसे  1979  तक  जल  में  उतार  देने  को  प्रत्याशा  है  और  1980

 तक  पूरा  करके  < q qq °  कर  दिया  जाएगा  ॥

 29.00  करोड़  Ro  )

 (=)  नहीं

 मुख्य  कारण  150  टन  गंतो  केन  की  समय  पर  सुपुदंगो  न  होना  जिसका  आडर

 दश  मेंहो  दिया  हुआ  है  ।  इसतते  उसादन  और  बद  के  फिटिंग  कार्यों  में  रूकावट  आई  है  ।

 नव  गठित  RAT  AAMT  द्वारा  AT  आयोग  आयोजना  प्रस्ताव  तयार  करना

 *218.श्रो  पी०  जो०  मावलंकर  :  क्या  योजना  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  देने

 वाला  एक  विवरण  सभापटल  पर  रखेंगे  कि

 (#)  क्या  योजता  आयोग  का  गत  ad  पूर्ण  अयवा  आंशिक  पुनगंठन  किया  गया

 यदि  हां  तो  नए  के  नाम  उपक  आदि  क्या

 क्या  उक्त  नए  पुनगंठित  आयोग  ने  at  आयोजना  प्रस्ताव  तैयार  करते  समय

 किन्हीं  विशिण्ट  क्षेत्रों  तथा  लक्ष्यों  पर  विचार  किया  है  और  afe  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या

 क्या  योजना  आयोग  को  बठक  पुनरावलोकन  के  नियमीत  रुप

 से  होतो  है  यदि  तो  कब  और  और  किस  ware  तथा  उक्त  बैठकों  f  कौन  उपस्थित
 मे  और होता  ठ

 आयोग  तथा  केद्र  के  विभिन्न  के  बीच  समन्वय  के  सबंध  क्या

 है
 ? चक

 १  (zx)
 प्रधान  मंत्री  (at  ATTTTAY  ६ ९//

 fa)
 +  क  और  योजना  आयोग

 1977  में  gt  रुप  में  पुनगंठित  fear  गया ॥  पूनगंदित  आयोग गठन  इस

 अकार  है  :--

 1.  प्रधान  मंत्री

 2.  Sto  डी  डी०  लकडावाला

 e  सदस्य 3.
 गृह  मंत्री

 4.  रक्षा  मंत्री  .
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 e 5.  faa  मंत्रो  e

 fyasra 6.  श्री  लि  दि े  q  e

 7.  श्री  वी०  जी०  राजाध्यक्ष  .  सदस्य

 8.  प्रो०  राज  कृष्ण  चक  e  e  सदस्य

 डा०  Sto  टो ०  जो  योजना  आ  पग  के  अंतर्राष्ट्रीय  और

 राजकोषोय  विषयों  के  प्रसिद्ध  और  विशेषज्ञ  ह  ।  वे  !  बंबई  विश्वविद्यालय  में

 अथंशास्त्र  faa  के  निर्देशक  और  अहमदाबाद  में  सरदार  पटल  आधिक  और  सामाजिक

 अनुसंधान
 संस्थान के  निर्देशक  रहे  वे  पांचत्रे  वित्त  आयोग  के  सदस्य  थे  और  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  की  कराधान  जांच  समिति  के  अध्यक्ष  भी  थ  ।  वे  केन्द्रीय  सरकार  और

 राज्य  सरकारों  दवारा  नियुक्त  की  गई  संमितियों  और  वेतन  बोरों  के  अध्यक्ष  तथा

 सदस्य  रहें  हें

 at  जो  भारतीय  सिविल  सेवा  सिविल  के  सदस्य

 भूतपूर्व
 मंत्रिमंडल  संचिव  fi  व  कृषि  मंत्रालय  के  सचिव  और  राष्ट्रो  कृषि  आयोग

 के  उपाध्यक्ष  भी  शे  ।

 थ्री  जी  इंजीनियर  थोजना  आयोग  में  मुख्य  परामशंदाता  थे

 और  सरकारी  उद्यम  प्रवरण  बोडं  के  अध्यक्ष  ह्  इससे  पहल  वे  UCATTY  उद्यमों  से  संबंधित

 समिति  के  सदस्य  कार्बानिक  रासायनिक  उद्योग  विकास  परिषद  के  अध्यक्ष  थे

 और  अहमदाबाद  स्थित  भारतीय  yay  संस्थान  तथा  अहमदाबाद  स्थित  प्रशासनिक  स्टाफ

 कालेज के  शासक  मंडलों  के  सदस्य थे
 ।  |  सरकार में

 आने
 से  पहले  वे  हिन्दुस्तान  लोवर  लि०

 के  अध्यक्ष थे  ।,

 प्रो०  राज  कृष्ण  सुविख्यात  है  और  दिल्लो  स्कूल  आफ  इकानामिक्स  में

 तथा  राजस्थान  विश्वविद्यालय  में  अथंशास्त्र  के  प्रोफेसर  रहे  gi  वे  कृषि  मूल्य

 इस्पात  निबंत्रण  समिति  और  योजना  भारत  सरकार  के  aAAMearai  की  नामिका

 के  सदस्य  रहे
 ar
 स  ।  &  अंतर्राष्ट्रीय  पुर्नतिर्माण  और  विकास  बैक  में  वरिष्ठ  अधथंशॉस्त्री  भी

 कार्य  को  समीक्षा  करने  के  लिए  और  aaa  मागंदर्शी  सिद्धान्त  स्पष्ट  करने

 केबिनेंट  मंत्री  और  पूर्णकालिक  सदस्य  सहित  पूर  योजना  आयोग  कि  आवधिक

 बैठक  होता  पूर्णकालिक
 दिन-प्रप्तिदिन  का  कायें  दखते  वे  योजना

 आबोग  के  कार्य  कि  संमोक्षा  करनेके  लिए  और  निदेश  देने  के  लिए  नियमीत
 रुप

 से  सप्ताह

 में  कई  बार  मिलते  हैं  दन  पूर्णकालिक  सदस्यों  को  विशिष्ट  विषय  आवंटित  किए  मए

 जिनके  संबंध  में  वे  केन्द्र  में  संबंधीत  मंतालयों  के  साथ  निकट  Ly As  ब्रताये  रखते  है  ।

 उपाध्यक्ष  मंत्रीमंडल  कि  सभो  बैठकों  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  आमंत्रीत  किए  जाते  है

 और  आवश्यकता  होने  Fx  आयोग  के  अन्य  सदस्य  भो  मंत्रीमंडल  उसकी  समितियों  की

 बेठकों  में  सम्मिलित  होतें  है
 ।
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 नव  afc  AAT  न  1978-83 की  पंच  वर्षीय  योजना के  प्रारुप के  उद्देश्यों  और  नीति

 से  संबंधित  अनक  विषयों  पर  विचार  किया  जिनमें  उल्लेखनिय  हें--बेरोज़गारी
 को  दूर  कृषि  और  ग्रामीण  क्षेत्र  योजना  न्यूनतम  आवंश्यकता

 कार्यक्रम  att  बचत  करना  ।  लक्ष्य  और  कार्येक्रम  के  अन्य  ate  राष्ट्रीय  विकास  परिषद

 द्वारा  अनुमोदित  होन  के  बाद  उपलब्ध  कराए  परिघद  बठक  18  और

 19.  1978  को  होने  वाली  है  ।

 प्रत्यक  देश  में  राष्ट्रीय  समाचार  एजसी  स्थापना  करना

 9.  श्री  जी०  Wao  बनतवाला

 थो  qfeaarc  fag  मलिफ

 क्या  तूचम  और  मंत्री  य्  बताने  कि  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  दिनांक  12  फरव  1978:  के  हिन्दुस्तान  में  प्रकाशित

 समाचार  dar  है  जिसमें  न्यूज  पल  देशों  के

 के  बार  में  रमिनार  में  भाग  लेन  वाल  सभी  प्रतिनिधियों  ने  प्रत्येक  aw  में  राष्ट्रीय  समाचार

 एजेंसी  बनाए  जान  की  इच्छा  '  व्यक्त  कौ  है

 क्या  ‘weeHy’  ने  भी  प्रत्यक  देश  में  एसी
 _  एजेंसी  बनाने  की

 आवश्यकैता

 '

 परਂ  बल  fear  और  संयुक्त  राष्ट्र को  संस्था  द्वारा  प्रत्येक  क्षेत्न  अपना  स्वयं

 tT  hs कौ  क्षेत्रीय  समाचार  एजेंसी  ;  विकसित  करने  क़ी  मान्यता  भी  दी..गई

 थी  1  भर

 यदि  उस  पर  परकार  की  क्या  प्रतिक्रीया  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (att  लाल  कृष्ण  BTSaTa|) : :  (=)  (a)  और

 सरकार  ने  अखिल  भारतीय  समाचारपत्र  सम्पादक  सम्मेलन  दारा  11  1978

 को  गट  निरपक्ष  देशों के  प्रेस  एजेंसी  पूल  के  बार  आयोजीत  सेमिनार  के  बारे  में

 चारपतों  में  समाचार  दख  थनेस्कोਂ  कौ  मैं  जनरल  के  सत्न  के

 प्रस्ताव  अनुसरण  में  ,  1976  में  जोस  लेटिन  अमेशीकाਂ  और  केरिबीयन

 रीजन  में  सचार  नीतियों  बार  में  अन्त  शासकिय  में  यह  सिफारिश

 को  थी  जहां  राष्ट्रीय  एजेंसीयां  नदीं  वहां  उनको  स्थापना  की  जाए  और

 जहाँ  वहां  उनको  सदढ  ‘fear  जाए

 me  उम्मीद  है
 कि  द  ाक  अ  tee

 दगा

 क  ग
 च

 ह  हॉ

 गर जिसका भारत  अध्यक्ष  को  1०07. ब  ी  धम  में  ,  जकार्ता  में
 >
 4  वचार  किया | होने  वाली  आगामों  दूसरी  बठक
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 शराब  पॉल  क  az  म  सरकारी  wa arizat  क  लिये  आचार  संहिता

 डा०  सुशीला  नायर  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  आचार  संहीता  के  अनुसार  सरकारी  कमंचारियों  पर  शराब  पोने  पर

 बंध  और

 यदि  तो  उक्त  नियम  ar  उल्लंघन  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कि  जा

 रही  है  अथवा  करने  का  विचार
 है

 ?

 गह  मंत्री  चरण
 :

 तथा  :  आचरण  नियमों  के  कोई

 भी  सरकारी  सेवक  मादक  Taf  के  saa  से  सम्बन्धित  किन्ही  भी  कानूनों  का

 पालन  कर  किसी  साव  जनिक  स्थान  में  शराब  नहीं  पीएगा  ak  न  नशे

 की  स्थिती  में  किसी  सावंजनिक  स्थान  में  जाएगा  बौर  यह  सुनिफ्चित  star  कि

 मादक  पेयों  के  प्रभाव  से  उसके  कार्यों
 के

 निष्पादन  पर  कोई  aae  नहीं  पटता  सभी

 अनुशासमिक  प्राधिकारियों को  यह  अपेक्षा  करते  हुए  अनुदेश  जारी  किए  गए  है  कि  ये  इन

 उपबंधों  के  किसी  भो  अतिक्रमण  पर  कड  से  कडा  रुख  अपनाए

 केन्द्रीय  सतंकता  आयोग  का  क्षत्राधिकार

 डी०  सोमसुन्द रम *221  थी  एस०  गृह  मंत्री  यह  बतान  कि  कृपा  करेंगे

 fa 3

 एसे  कितने  सरकारी  उपक्रम  है  जिन्होंने  अबतक  केन्द्रीय  ec  आयोग  के

 क्षेत्राधिकार  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  और  उसके  क्या  कारण

 बैंक  सरकारी  क्षेत्र  कि  एक  महत्वपूर्ण  संस्था  अभी  तक  इस

 बायोग  क्षेत्राधिकार  बाहर  रहने  क्या  कारण  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  केन्द्रीय  aattat  आयोग  से  प्राप्त  सूचना के  अनुसार

 एसा  कोई  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रम  नहीं  जिसन  इस  के  क्षेत्राधिकार  को  स्वीकार

 न  किया हो  ॥

 fort  बक  महसूस  करता  है  कि  Fate  सतंकता  आयोग  के  क्षेत्राधिकार

 को  स्विकार  किए  जाने  में  अन्य  बातों  कुछ  कठिनाईयां  fafa

 मंत्रालय  के  परामर्श  से  कानूनी  प्रश्नौं  को  जांच  को  जा  रही  विधिक  राय  प्राप्त  होने  पर

 उसे  ध्यान  में  wad  हुए  अगली  कारवाई  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 Declaration  of  Roads  in  Gujarat  as  National  Highways

 *222.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Trans-

 port  be  pleased  to  lay  a  statement  showing:

 (a)  whether  Gujarat  Government  have  submitted  a  proposal  to  the  Centre

 regarding  declaration  of  (i)  Rajkot-Bhavnagar,  (ii)  Rajkot-Jetpur-Junagardh-
 Keshod-Veravel-Somnath,  (iii)  Ahmedabad-Viramgam-Dhraugdhra-Halwad-
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 Maliya  and  (iv)  Vadodara-Bhav  Una-Veravatt-Porbande#  Okha-Jamnesar:
 O@id-Ma4liya  roads  as  national  highways  under  the  20+year  road  plan;  and  if

 90,  when  and  the  contents  thereof;

 (6)  ffie  léfigth  and  the  outlay  estimated  for  each  road;  and

 (c)  when  these  four  roads  were  declared  or  are  proposed  to  be  declared  as
 Natiorial  Highways  7

 Fhe  Minister  of  Shippitg  and  Transport  (Shri  Chand  :  (a)  to  (c):  Pre-

 sumably,  the  Member  is  having  in  mind  the  ptoposals  submitted  by  the  Gujarat
 Govt.  for  the  declaration  of  the  following  roads  as  National  Highways  in  the  5th

 Plan  so  as  to  achieve  the  target  calculated  by  them  according  to  the  of
 Chief  Engineers  on  Road  Development  Plan  for  India  (1961-81)”

 Length  Estimed  cost
 Name  of  rOad  in  in  lakhs  for

 No.  Kms  Single  lane
 in  Gujarat  at  1972  price

 1.  Ahmedatiad-Culcutta  road  via  Surat-Dhulia  Nagpur.  85  152.02

 2.  Ahm2dabad-Bhopal  road  via  Indore.  188  453.61

 3  Kandla-Bombay  costal  highway  (vie)  Jamnagar-

 Okha-Porbandar-Veraval,  Bhavnagar-Wataman
 996  1964.76 Cambay-Batodae

 &4 4.  Ahmedgbad-Hyderabad  road  via  Butsar-Nasik-Pcona  1E0°95

 247 5.  Bhavnagar-Jamnagar  road  via  Rajkot.  550.00

 133 6:  Baroda-Bhopal  road  via  Godhra  and  Indore.

 स  Ahmedgbad-Kandla  road  vid  Viramgam  and
 190 Dharamgadh.  429.76

 184 8.  Kandla  Lakhpat  road  via  Gandhidham-Bhuj  172.00

 9.  Ahniedabad-Jaipur-Delhi  road  via  Melisana-

 Palenpur-Abu  Bawar.  175  139.50

 10.  Bagodara-Wataman  link  road.  26  55.76

 See  shamed

 Total:  2308  4371.66

 S.  Nos.  5,  7  and  3  cover  respectively  the  roads  mentioned  at  (i),  (iif)  and  (iv)  in

 part  (a)  of  the  question.  The  Rajkot-Jetpur-Junagadh-Keshod-Veravel-Somanath
 road  is  not  covered  by  these  ten  routes.  Rajkot  and  Jetpur  however,  are  con-

 nected  by  the  N.H.  No.  8B.

 Doe  to  financial  consttaints  aad  other  priorities,  Govt.  até  unable  to  declare

 these  roads  as  national  highways.
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 R R
 ese.  and  5.1.  for  Appointments  for  the  Posts  of  Producers  and rvation

 for  S.C.

 Staff  Artists  in  I.  and  Door  n

 *223.  Shri  Ram  Prasad  Deshm  ukh :  Will  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  persons  working  as  producers  in  the  All  India  Radio  and
 Doordarshan  for  the  last  eight  years;

 bel
 (b)  their  educational  qualifications  and  the  number  of  those  producers  who

 ong  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes;

 (c)  the  total  number  of  staff  artistes  belonging  to  the  Scheduled  Castes
 working  there  and  their  percentage  to  the  total  number  of  staff  artistes;  and

 (d)  whether  the  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  will  be  appointed:
 artistes  in  future  and  the  percentage  thereof  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  :  (a)  125
 in  All  India  Radio  and  3  in  Doordarshan.  The  category  of  Assistant  Producer
 and  Producer  in  All  India  Radio  was  merged  w.e.f£.  Ist  April,  1971.  Infor-
 mation  in  respect  of  AIR  is  thus  inclusive  of  such  Assistant  Producers  who
 have  completed  8  years  of  service  as  Assistant  Producers  and  Producers
 combined.

 (b)  The  names  and  the  educational  qualification  of  producers  in  AIR  and

 Doordarshan  are  given  in  the  attached  statement  (annexure  I).  Out  of  the  3

 Producers  in  Doordarshan,  none  belongs  to  Reserved  category.  Out  of  125

 Producers  in  AIR,  2  belong  to  Scheduled  Castes.  One  of  these  2  has  since  been

 appointed  as  Station  Director.

 (c)  The  total  number  of  staff  artistes  belonging  to  reserved  categories

 engaged  in  AIR  and  Doordarshan  is  given  in  Annexure  II,  along  with  the  per-

 centage  to  the  total  number  of  staff  artistes.  [Placed  in  Library.

 1739/78.)

 See  No.  L.T.

 (d)  Reservation  orders  have  beem  made  applicable  to  all  categories  of  staff

 artistes  in  AIR,  except  Instrumentalists  and  Musicians,  w.e.f.  18th  September,

 1976.  At  present,  reservation  orders  in  Doordarshan  apply  only  to  the  following

 six  categories

 General  Assistant;

 2  Lighting  Assistant;

 3  Ficor  Assistant;

 Carpenter;

 थ न  Painter;  and

 6.  Tailor.

 A  proposal  is  und CLEAR! l  er  consideration  for  extension  of  reservation  orders  to
 other

 categories  of  staff  artistes  also.
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 ग्रामीण  क्षत्रों  में  उद्योगों  को  योजना  बनाना

 ह  224.  श्री  3  :  कया  उद्योग  मंत्री  ऊ य ए  बताने
 कि  कृपा  किः

 क्या  सरकार  ने  के  प्रामिण  क्षेत्रों  में  की  स्थापना  |  लिए  कोई

 योजना  बनाई  हि

 याद  हां  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  a  और

 क्या  सरकार  इन  उद्योगों  को  स्वापता  :  मके  लिए  स्थानों  का  चयन  और

 यदि  तो  इस  इत  क्या  मानदंग्ड  अपनाए  जाने  का  विचार  है
 .?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  से  :
 में  23  ' 1977.0

 को  घोषित  उद्योग
 है

 निती  ग्रामाण  क्षेत्रों  तथा  BlE-BlE
 में

 फैले  कुटीर  एवं  लघु

 उद्योगों
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रभावी  सिद्ध  होगी  ।  इसे  प्राप्त  करने  के  लिए  लघु  क्षेत्र

 के  लिए  आरेक्षीत  उद्योगों  की  सचो  को  काकी  बढ़ाकर  उसमें  500  से  अधिक

 शामिल  कर  लो  गई  है  लंब  क्षेत्र  में  बनाए  जाम  वाल  नय  उत्पादों  तथा  प्रक्रियाओं

 का  जवे-जसे  पता  चलता  .  लंघ  क्षेत्र  कि  afer  को  पर्याप्त  समन  प्रदान  करन

 हतु  इस  सची  की  निरन्तर  समोक्षा  को  जाती  रहेंगो  |  लघु  एवं  were  उद्योगों  के  विकास

 हत  एक  केन्ब्र  स्थल  बनाने  तथा  प्रामोचोगों  को  सभी  आवश्यकताएं  परो  करने  के  लिए

 प्रत्येक  जिल  में  जिला  उद्योग  Ei -  नामक  एक  एजेंसी  स्थापित  की  ।  जिला

 उद्योग  केख  के  माध्यम  से  saatrat ay को  सभो  अपक्षित  सेवाए  तथा  समथन  प्रदान  करने

 की  व्यवस्था  को  जाएगी  ।  इस  HT  के  भिन्न-भिन्न  उत्तरदायी  अधिकारीयों  ढारा

 चलाया  जाएगा  ताकि  आर्थिक  जांच  मशोनों  तथा  उपकरणों  की  कच्चे

 माल  कौ  ऋण  सविधा  वित्तिय  सहायता  तथा  बको  से  संपक  स्थापित

 करने  को  प्रभावी  व्यवस्था  को  जा  सके  ।  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  वाले  जिलों  में  |यह

 संगठन  व्यवस्था  मई  1978  से  कार्यान्वित  की  जाएगो  और  धौर-धोर  इसका  विस्तार

 देश  के  अन्य  जिलों  में  कर  दिया  जाएगा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  उत्पादन  afe  करने  व  स्थिरता  लाने  तथा  केन्द्र  एवं

 ज्य  के  साधनों का  व्यापक  उपयोग  किए  जाने  का  सनिश्चय  करने  के  लिए  जिला  उद्योग

 केन्द्रों  को  चलाने  उनमें  ATatt  कुशलता  प्राप्त  तथा  संबंधित  fagat  के  विशेषज्ञों  को

 नियोजित  करने  तथाਂ  जिला  उद्योग  केन्द्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  राज्य  की  औद्योगिक

 मशीनरी  का  प्रभावी  उपयोग  किया  जा  रहा  है

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  का  चयरमन

 क्या  उद्योग  मंत्री  ल ज  बताने वि 1887.  श्री  महीलाल :  !  कपा  करेंगे  कि :

 यह  सच  है
 कि  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  का  चेयरमन  कलकत्ता  में

 eat  है  जबकि  कारपोरेशन  का  मुख्यालय  दिल्‍ली  में  है  ;
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 चेयरमन  हर  महोने  feat  बार  दिल्‍ली  आता  है  और  इन  दौरों  और  दिल्‍ली
 में  उसके  ठहरने  पर  कितनी  धनराशी  खच  की  गई  और

 क्या  इस  बेकार  के  खच  को  रोकन ेके  लिए  सरकार का  कोई  उपाय  करने  का

 क्वार  है  और  यदि  तो  कत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्री  (att  जाज
 फर्नांडिस

 .  इंस  निगम  का  मुख्यालय  दिल्ली

 में  fared  निगम  के  महत्वपूर्ण  THT,  जो  कि  मुख्यतः  इसकी  परियोजना  के  कार्यान्वयन

 से  संबंधित  कलकत्ता  में  स्थित  है  ।  निगम  नागालेड  तथा  असम
 में  |एकी  ऋत  लुगदि

 तथा  पेपर
 मिल  स्थापित करने  के  काम

 में  लगा
 हुआ  इन  कारणो  को  ध्यान  में  रखते

 अध्यक्ष का  कार्यालय  कलकत्ता में  स्थित  है  ।

 तथा  (7) :  अध्यक्ष  समय-समय  प्रर  निगम  के  क्य  के  सम्बन्ध में  तथा  सरकार

 के  साथ  gad
 करने  हेतु  दिल्ली

 का
 दौरा  करबे  कमा  उन्हें  निमिम  के  लियमों

 बनुसार  यात्  भत्ता  feat  जाता
 है

 ् वष्र  1977  के  |,दोसन  उन्होंनें  21  बार  दिल्‍ली  का

 दौरा  किया  और  कुल  61  दिन  रहे  और  इस  सम्बन्ध में  29,709  रु०  का  हयय  हुआ  |  अध्यक्ष

 महोदय  सरकारी  दौर  करत  है  तथा  आव्रश्यकता  पड़न  पर  काम  के  लिए  सरकारो  क्षक्नोय

 उद्यमों  पर  लाग  सामान्य  मांदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसरण  में  एसी  को  ज्ञातो  है

 Power  Shortage  in  Rajasthan

 *1888.  Shri  Meetha  Lal  Patel  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 State

 {a)  whether  there  is  an  acute  power  shortage  in  many  States  particularly  in

 Rajasthan  State  at  present

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  the  Central  Government  are  providing  any  special  assistance  to

 the  State  Government  to  solve  their  problem  :  and  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  States  of  Uttar  Pra

 desh,  Rajasthan,  J&K,  Maharashtra,  Madhya  Pradesh,  Karnataka,  West  Bengal

 Assam  and  the  Union  Territories  of  Goa  and  Delhi  are  having  notified  power

 cuts/restrictions  of  varying  degrees.  However,  the  States  of  Uttar  Pradesh  and

 Karnataka  are  having  acute  energy  shortage,  while  West  Bengal  has  peaking

 capacity  shortage.  Temporary  restrictions  are  imposed  in  some  other  states

 whenever  generation  gets  reduced  due  to  forced  outage  of  thermal  units.

 (b)  The  power  shortage  in  Rajasthan  is  mainly  due  to  the  outage  of  220

 MW  unit  at  Rajasthan  Atomic  Power  Station  for  overhaul  and  maintenance.

 This  unit  is  out  of  service  since  3rd  J
 uly,

 1977  and  is  expected  to  return  to  sert

 vice  in  the  first  week  of  May,  1978.

 (c)  Central.  Government  is  rendering  whatever  assistance  is  possible  to

 Rajasthan  from  Badarpur  Thermal  Power  Station  in  the  Central  Sector
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 बोरिस  (ae)  में  पुल  का  गिरना

 1889.  श्री  एडिआडो  :  क्या  नौवहन  an  परिवहन  मंत्री  बताने  कि  कृपा  करेंगे
 fe

 क्या  wert  को  पता  है  कि  बोरिस  में  एक  पूल  अनेक  वर्ष  पूर्व

 गया  था  और  उसकी  मो  तक  मरम्मत  नहीं  की  मई  है  जिससे  उस  क्षत  में  याक़ियों

 तथा  माल  यातायात  को  बहुत  खतरा  होता  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  पुल  का  पुननिर्माण  करने  का

 है  बौर  यह  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होने  को  संमावना

 (4)  उसक  लिए  बुल  कितना  उपबन्ध  किया  मया है
 ?

 नौवहन  और  परिवहुन  मंत्री  | |  चांद  2  )  ql

 (Ss)  बौर
 :

 गोआ  सरकार  मौजूदा  पुल  के  250  मी ०  नीच  को  और

 एक  बिल्कुल  नया  पूल  बनाना  है  और  इसके  लिए  तकनीकी  रूप  से  1,09,62,000

 सपए  का  अनुमान  भी  asa  कर  दिया  ज्यों  ही  fafearart  को  जो  राज्य  सरकार  को

 पहले ही
 प्राप्त  हो  गई  है  और  राज्य  |सरकार  उनकी  जांच  कर  रही  अंतिम  रूप  दिया

 त्यों  ही  काम  प्रारभ  करन की  संभावना

 Import  of  Defence  Material

 1890.  Shri  Hargovind  Verma:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  import  of  defence  material  is  increasing  every  year;

 (b)  if  so,  the  extent  thereof  and  whether  Government  are  preparing  any
 scheme  to  manufacture  them  indigenously;  and

 (c)  if  so,  the  outlines  thereof;  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjtvan  Ram);  (a)  No,  Sir

 (b)  and  (c):  Government  is  continuously  engaged  in  the  task  of  indigenous
 development  of  defence  stores.  The  facilities  available  in  Defence  Research  and
 Development  Organisation  and  the  in-house  facilities  in  various  public  and

 Defence  Undertakings  and  private  laboratories  and  factories  are  utilised.  The

 pace  of  indigenisation  is  also  continuously  monitored  for  effective  action.

 Economic  Assistance  to  India  by  GDR  for  Rural  Development

 1891.  Shri  Ishwar  Choudhary:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  has  been  an  agreement  between  India  and

 GDR  under  which  GDR  is  extending  economic  assistance  to  India  for  rural

 development

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard;  and

 (c)  the  amount  of  assistance  allotted  to  each  project  for  development  off

 Indian  Villages  in  each  State?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  to  (c):  The  Second

 Session  of  the  Joint  Commission  for  Economic,  Scientific.  and  Technical  Co-

 operation  between  India  and  GDR  was  held  in  New  Delhi  from  26th  to  28th

 September,  1977.  A  Protocol  of  the  Session  was  concluded  on  28th  September,
 1977  providing  for  cooperation  in  respect  of  various  projects.  No  project  as
 such  for  development  of  Indian  villages  was  discussed.  However,  several  of  the

 Projects  covered:  under  the  agreement  have  an  impact  on  the  rural  sector  parti-
 cularly  projects  relating  to  agricultural  machinery,  milk  processing.  plant,  mica

 industry  and  food  processing

 During  the  Session  specific  agreements  between  the  two  countries  were  also

 concluded  relating  to  subjects  which  have  relevance  to  the  development  of  rural

 husbandry,  veterinary sector,  namely,  training  in  specialised  fields  of  animal

 services,  agricultural  cooperatives,  forestry,  storage  and  processing  of  food  stuffs
 and  co-operation

 and  agricultural
 research.

 उद्योगों  में में  200  ao  और  इतसे  अधिक  मालिक  परिलब्धिय  ं  पान  वाले  कम  चारी

 1892+  श्री  रोबिन  सेन  क्या  saan  मंत्रों  यह  बताने  कि  कपा  कि  :

 (ay  कया  सरकार ने  2001  स०  ate  उससे  '  अधिक  कूल  मासिक  परिलब्धियां  प्राप्त

 अपने  कनेंघारीयों  के  बारे  जानकारों  देने  के  far  सभो
 idl

 और

 वाणिज्यिक  कंपनियों  से  कहा

 यदि  हां  तो  कितनी  कंपनियों  ने  जानकारी  दे  दो  है  और

 (71)  तत्सम्बन्धी  निष्कर्षों  कां  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  (a)  और  (7)  भारतीय  कंपनियों

 में  काम  का  रहे  ऐसे  विदेशियों  ओर  भारत  में  चल  |रहा  विदेश  कंपनियों  में  कायरत  ए

 विदेशायों  ओर  भारतीयों  जितकी  मासिक  परिलडब्धियां  2001  रु०  है  उनकी  सूचना  सरकार  को

 भजन  के  निए  एक  सावेजनिक  नोटिस  8-2-1978  को  जारी  किया  गया  था  ।  यह  सूचना

 ऐच्छिक
 आधार  पर  ईकट्ठों  की  जा  रहो  है  और  कम्पनियों  से  30  1978  तक  frac

 भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  अव  तक  कुछ  ही  विवरणों  प्राप्त  हुई  है  ।  पर्याप्त  संख्या

 में  विवरणोयां  प्राप्त  हो  जानेपर  आंकडों  का  विश्लेषण  किया  जाएगा  ॥

 THEATTUHAT  के  साथ  बड़े  सीमेंट  कारखानों  क  frafor  क  बारे  में  समझौता

 1893.  श्री  सुखदेव  प्रतादਂ  वर्मा :  qm  उद्योग  मंत्रों  यह  बतान  कि  कपा  करंग  कि :
 ~~

 क्या  सरकार  भारत  a  बड़े  सीमेंट  कारवाने  का  निर्माण  करने  के  लिए

 (Serra way  TATA SY  गणराज्य  के  साथ  कोई  समझौता  किया

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 तकनीकों  सेवाएं  उपलब्ध  करने  के  लिए  _
 यदि  चेकोस्लोवाकिया  के

 तकनोकी  faat  को  कोई  फोस  दो  जानी  है  तो  gael  शर्तें  क्या

 क्या  समझौते  के  अनुसार  भारत  से  कछ  निर्वात  भी  किया  जाना  है  ;  और

 यर्दि  हां  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?
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 aw  =>

 उद्योग  मंत्री  ait  :  से  ह््व  इंजौनिर्यारिग

 रत  tay  कि  क्षमताओं  का  उपयोग  बढाने  के  लिए  चेकौस्लावाकिया  के  घातुकमें
 और

 भारी  इंजीनियरों  मंत्री  के  साथ  दिल्‍ली  में  ह/ल  ही  में  हुए  विचार-विमर्श  के  इस  बात  पर

 सहमति  हो  गई  है  कि  चे  किया  रोलिंग  सिल  और  कोक-ओवन  इक्विपमेंट  का  इंजीਂ

 नियरी  कारपोरेशन  से  आयात  करेगा  और  अधिक  क्षमता  के  ate  संयंत्रों  का  निर्माण  करन

 के  लिए  एच०  ई०  aro  को  सहायता  दगा  ।  संविदाओं  विस्तृत  शर्तॉपर  बात-चीत  की

 जा  रही  है  ।  तासर  देशों  में  परियोजनाओं  के  लिए  सहयोग  को  सम्भावनाओं  पर  भी

 विचार-विमर्श  fear  गया  था  ate  इत  संबंध  में  सिमेंट  पावर
 संयंत्रों

 ,

 उपकरणों  और  क्रड  आयल  रिफाईनरी  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाया गया  ar  ।  भारत के  प्रमुख

 अधिकरणों  को  जिसमें  हवा  इंजोनिरयारिंग  कारपोरेशन  भी  शामोल  चेकोस्लोवाकियाई  संगठनों

 के  साथ  और  आगे  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  चना  गया  जिसमें  सेवाओं

 आदि  की  सप्लाई  के  संबंध  में  भारतोय  भागीदारी  को  परिकल्पना  को  गई

 Electrification
 of

 Shalawar  District
 in

 Rajasthan

 1894,  Shri
 Chaturbhuj

 : थ  will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state
 the  progress  made  so  far  in  the  execution-  work in  Jhalawar  district  of

 Rajasthan
 under  the  Rural  Electrification  Scheme  and  the  names  of  tehsils  or  villages  in
 which  this  work  is  in  progress  at  present  and  the  time

 by
 which  the  villages  of

 entire  Jhalawar  district  are  likely  ‘to  be  electrified ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  Out  of  1441  villages  in
 In  the

 Bakani
 Jhalawar  district  356  stand  electrified  as  on  31st  January,  1978

 Panchayat  Samiti  and  Jhalapatan  Panchayat  Samiti  in  Jhalawar  district  in

 Rajasthan,  153  out  of  158  villages  have  been  electrified  under  the  two  schemes
 sanctioned  by  the  R.E.C.

 There  is  no  indication  when  all  the  villages  in  Jhalawar  district  would  be
 electrified.

 केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  कन्द्र/संस्थान,  धनबाद  द्वारा  भरि  का  अधिग्रहण

 1995.  श्री  एस०  जी०  मरूगययन  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्री  यहं  बताने  को

 कना  करेंग  कि ।

 क्या  यहं  सच  है  कि  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  केन्द्र  धनबाद

 न  1963  में  खनन  अनुसंधान  केन्द्र  बकंठपूर  मध्यप्रदेश

 के  लिए  41.80  एकड  at  खरीदी  '  कों

 (a)  यदि  at,  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  यह  है  कि  art  ने  पटवारी  के  रिकार्ड  में  भूमि  का  अन्तरण

 सहीं  करवाया  इस  भूमि  पर  अनुसंधान  क्रच्द्र  आरम्भ  नहीं  किया  गया  है

 =  किं  इस  सभा  वर्षों  में  भूमि  मूल  मालिकों  के  अधिकार  में  रही क्याय

 Al
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 eee

 क्या यह  सच  है  कि  24  1976  को  her ep  खनन  aaa  FeaTa,
 धनबाद  के  एक  अधिकारी  ने  बैकुंठपुर  का  दौरा  किया  था  और  इस  भूमि  को
 सभाव  गुप्त  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  नाम  पंजीकृत  करा  दिया

 (™)
 यदि  gt,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  भूमि  को  बेचने  का  fia  किस

 स्तर  पद  किया  गया था  जबकि  यह  भूमि  मूल  मालिकों  के  अधिकार  में  और

 इस  बारे  में  अन्य  ब्यौरा  क्या

 प्रधान  मंत्री  (att  मोरारजी  :  श्रोमान्‌ ह  |

 खरीदी  गयी  भूमि  का  विवरण  इस  प्रकार
 विधि

 ~
 विक्रता  का  नाम  कत्रफल  मलय ध

 एक में वि

 द्ध०

 1.  श्री  जान  भाई  *  35  2575  .00

 श्रीमती  ता  राबा ई  87

 40  00

 श्री  दलगंजन  65

 13  08  00' ७497

 श्री  मना  लाल  13  1712  . 30:

 श्री  गजाघर  35  175  .00

 श्री  भकल  10  न  00:

 85  ॥

 780

 7  Ce  70

 10 f \

 807.00

 8.  श्री  faata  बलदव  22  1288  -00

 ames  ae

 41,80  17348.50

 क  णा

 और  :  केन्द्रोय  खनन  अनुसंधान  केन्द्र ने  इस  भूमि  को  अपने  अधिकार में  लिया

 और  समथ  प्राधिकारी  के  यहां  इस  खरोद  को  पंजीकृत  कराया  ।  sara  कारणों  में

 उपकेन्द्र  agt  खोला  जा  रहा  भौर  बाद  में  प्रस्ताव  रद  कर  दिया  गया  ।

 :  चूंकि  उपकेन्द्र  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  ta  कर  दिया  गया

 अतः  उपमंडल  अधिकारी  से  भूमी  के  निपटान  के  लिए  कई  बार  किया  गया  पर

 उनस  कोई  उत्तर  नहीं  मिलता  |  कोल  इंडिया  लि०  को  सहायता  से  भूमि  के

 निपटान  के  लिए  data  खनन  अनसंधान  केर  का  एक  अधिकारी  प्रतिनियुक्त  किया  गया

 at  सुनोल  कुमार  और  अन्य  को  भूमि  20,000/-  रू०  में  24  1976  को

 बेंच  fe  गयी
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 भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फोज
 क  को  स्वाधीनता  सेनानी  पेंशन  are  किया  ज़ाना

 1896,  थी  पद्चावरण  सामस्तपि हेत
 :  कया  गह  मंत्री  we  बताने  कि  कपा  करेंग  कि

 SAT atrat  सेनानी  पेंशन  की  मंजूदी  के  fer  भूतपूर्व  आजाद  far  फौज  के  कमंचारियों

 से  प्राप्त  कितने  आवेदनपत्र  अनिर्णीत  ve  है  और  उन्हें  कब  मंजूरो  दो  जाएगी ?

 गृह  मंत्रालय  में  राजय  मंत्री  डी०  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  स्वीकृत

 करने  के  लिए  भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज  के  कमंचारियों  का  कोई  आवेदन  पत्र  प्रारम्भिक

 जांच  के  सिए  अनिर्णीत  नहीं  पहा  £ |  carera  सबूत  के  अभाव  में  3456  आवेदन

 मतर
 फाईल  क्र  दिये  गाए  है  ।

 उत्तार  प्रदेश  मਂ  Soca Sat Et wT RAT Seat  का  होना

 1897.  Bo  qe  कया  मंत्री यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  सच  है
 कि  tua

 धागे  के  Wa  हाल  में  बढ  गये  है  जिस  के  कारण
 उत्तार  प्रदेश  में  हजारों  हथकरथा  केन्द्रों  के  बन्द  होने  कि  आशंका  ate

 यदि  at,  तो  गत  छः  मास  में  रेशम  धागे  के  मूल्य  को  स्थितो  क्या  रही  है  और

 सत्कार  हारा  सूल्व  पर  ष् रशम  धागे  कि  सप्लाई  सुनिश्चौत  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  ज़ा  रह  है  ?

 wader  ची  (att  wis  तथा  (@)  :  जौ  महीं  ।  वास्तव  में

 मलबरी  कच्चे  रेशम  कि  किमते  1977  में  320  eo  प्रति  किलोग्राम  थी  अब

 उससे  we  कर  280  स०  प्रति  किलोग्राम  हो  गई  है  ।  पिछल  कुछ  महिनों  में  कोमतें

 मामूलो से  उतार  चढावਂ  के  साथ  द्ढ ८  बनो  रही  ।  मुख्य  रेशम  उत्पादक  राज्यों  में  केन्द्रीय

 रेश  बड  द्वारा  निम्नलिखित  अभ्यपाय  किये  जाने  से  कच्चे  face  कि  कोसतों  को  उचित

 स्तर  तक  बनाए  रखना  संभव  हुआ  है  :--

 (1)  AAT  कच्च  रेशम  के  लिए  किसमत  fear  atTaT  लागू  तथा

 (2)  टस्सर  ककून  को  कच्चा  माल  बक  का  सुदृढ़  किया  जाना  |

 त्शपुद  fara  संयंत्र  के  निर्माण  में  मशीनी  और  तकनीकी  afrat 2.

 1898.  श्री  सी०  Ro  चन्द्रप्पन  :  क्या  परमाण  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  तारापूर  फरमाणु  fastert  ara  के  बारे  में  11

 1978  के  feta  में  प्रकाशित  समाचार  fe  और  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  aaa  के  निर्माण  में  amet  और  तकनोकी  त्रुटियां  होने  के  कारण  संबंघ

 ee frre  ट्रैक  बन  जाएगा  ;  और

 यदि  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  क्या  है  गौर  इस  ज्वार  में  सरकार  का  क्या

 मत  है
 ?
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 stata  संत्रीਂ  मोरारजी  देसा  £:  हाँ
 ।

 धन
 नहीं  ।  ऐसो :  कोई  afe  = ्य  हीं

 '
 हैਂ  इसलि  rs

 mat  at  कोई
 कारण

 हैਂ
 प्लांट  े दर्प  बन  ज़ाएंगां ॥

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता

 Issue  of
 Fitness  Certificates  for  Vehicles

 +1809.  Shri  Sukhendra  Singh:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  :  Trans-
 port  be  pleased  to  state  whether  it  is  a  fact  that  Delhi  Transport  Directorate
 issues  fitness  certificates  for  vehicles  without  getting  the  required  forms  filled  in
 this  regard?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  No  Sir.  Two
 forms  are  required  to  be  filled  in  for  obtaining  a  certificate  of  fitness.  Form  ‘A’
 is  required  to  be  filled  in  by  the  applicants  and  Form  ‘B’  by  the  Board  of  Inspec-
 tion,  On  28-1-78,  Form  ‘B’  was  not  filled  in,  The  circustances  under  which
 the  Board:  failed  to  111.0  in  this  Form  on  that  day  are  being  looked  into  by  the
 Delhi  Administration.

 Carpet  Centres  in  Gujarat  ron  by  all  India
 Handicraft

 and  Handjoom  Board

 1900.  Shri  Chhitubhai  Gamit:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  number  of  Carpet  Centres  in  Gujarat  run  by  All  India  Handicraft

 and  Handloom  Board  and  the  locations  thereof;.

 (b)  whether  a  demand  has  been  made  for  setting  up  such  carpet  centres  in

 Adivasi  areas  of  Surat  district;  and  so,  the  locations  thereof;  and

 (c)  the  time  by  which  these  carpet  centres  would  be.  set  up  and  the  steps

 being  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  Nil,  at  present.

 Recently,  five  centres  have  been  sanctiond  to  be  located  in  Gujarat  State.

 (b)  A  request  has  been  received  for  setting  up  Carpet  Training  Centre  in

 Valod  Taluka  in  Surat  District.

 (c)  The  request  is  being  examined  in  consultation  with  the  Gujarat  State

 Handicrafts  and  Handlooms  Corporation.

 Uneconomical  Routes  of  D.T.C.-

 *Shri  Natvarlal  B.  Parmar:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  main  routes  of  Delhi  Transport  Corporation,  which  are  uneconomi-

 cal;  and

 adonted  ta  reduce  the  ee  win,
 DUS-  18¢  and  route-wise  loss (b)  the  measures  be  =)  LW  अ  तव  ६4९. ५/  BUG

 of  .1'.(:,?
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 The  Minister of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram);  (a)  All  the
 routes  of  the  Corporation  operating  within  the  city  are  un-economical  at  present.
 as  none  of  these  covers  the  total  cost  of  operation,  including  interest  &  deprecia-
 tion.

 (b)  Proposals  of  the  Corporation  for  revision  of  the  fare  structure  for  city
 services  to  reduce  the  losses  in  the  city  services  are  under  Government’s  consi-
 deration.  Efforts  are  also  being  made  by  the  Corporation  to  improve  its  fleet
 utilization  and

 general  operational  efficiency.

 “1077  इन  न्यूजरील  प्रकाश  म  न  आने  देना

 1902.  शो  एस०  जी०  मुरूगय्यन  :  क्या  सुचना  और  प्रतारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 र

 क्या  फिल्म  डिवोजत के  नवानतम  समाचार-चित्र  “1977  इन  रीदट्रा्पैक्टਂ में  वर्ष  के

 प्रथम  तोन  महोनों  के  दौरान  farsa  सरकार  से  सम्बद्ध  घटनाओं  को  पूरी  तरह  से  प्रकाश  में  नहीं

 आने  गया  और

 (a)  य्रदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है
 और

 उसके  क्या  कारण  है  ?

 सुचना और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  और  :  नहीं

 फिल्म  प्रभाग  को  1977” नामक  विशेष  qa F में  लोक  सभा के  चुनाव  सहित  1977

 के  प्रथम  तोन  महोनों को
 अनेक  महत्वपूण  घटनाएं  कवर  को  गई  थो  ।

 समाचार  पत्नों  की  कुछ

 इन  टिप्पणियों  किइन  ata  सहोनो  को  कवर  को  गई  घटनाओं
 में  एकतरफा  झुकाव  को  धारणा

 के  बाद  विशेष  न्यूजरोल  को  संशोधन  के  लिए  atta  ल  लिया  गया:था  ।'

 पूंजी  और  प्रौद्योगिक  क  में  विदेशी  भागिता

 1903.
 श्री

 glo  ato  चन्द्रगीडा  :  क्या  ‘azar  मंत्रो
 यहं  कौ  कृपा  करेंगे  fas

 क्या  सरकार ने  ऐसे
 क्षेत्रों

 के
 बारे  में  अपनी  नोति  स्पष्ट  को  है  जिनेमें  पूंजो  निवेश

 Bie  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  मामले  में  विदेशी  भागिता  हो  सकती
 है  और

 क्या  संभी  क्षेत्रों
 में

 विदेशो  भागिता  को  अनुमति  देते  हुए  सुचो  जारो  को  गई  और

 यदि
 तो  तत्संबन्धो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  तथा  :  विदेशो  निवेश  तथा  प्रौद्योगिको  के

 arara  को  अनुमति  देने  सम्बन्धी  सरकार  को  alfa  का  उल्लख  23  1977  को  संसद

 कें  पटल  पर  रख  गये  औद्योगिक  नीति  विवरण  में  किया  गया है  एक  संशोधित  विस्तृत  सूची

 जिसमें  विदेशो  सहयोग  को  आवश्यक  नहीं  समझा
 गया  सरकार के  विचाराधीन  है

 हाथ  से  बनी  दियासलाइयों  पर  fast  कर

 1904.  श्री
 दुर्गाचन्द

 :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने
 को

 कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार ने  दिल्‍ली  तथा  पड़ोसी  राज्यों में  gra  से  बनो  द दयास  लाइयों  पर

 से  we  देने  निर्णय  fear  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा
 क्या  है  ;
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 —  =

 उपरोक्त  भाग  (#)  क  उत्तर  होती  उसके कया  कारें  है  और  इस
 at  में  कें  तक  निर्णय  लियें  जाने  को  संभावना है  ;  और

 क्या  सरकार  को  हाथ  से  दियासलाई  बनाने  वाले  निर्माताओं  को  भोर से  इस  बारे  में
 ue  अध्यविकत  मिला हैं

 ?

 Te  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  :  (@)  तथा  :  दिल्‍ली  संघ

 ज्ञासित  क्षेत्र
 में  हाथ  से

 बतो  feaTaar  इयों  पर  बिक्री  कर  से  छूट  a  का  प्रश्न  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  किए  हुए  हें  ।  जहां  तक  star  राज्यों  का  संबंध  है  क्क्रा  कर  संविधान  के  अन्तगंत
 राज्य  का  विशय  अतः  किसो  वस्तु  परछूट  देन ेके  लिये  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  विचार

 करना  होता  है  ।

 दि लौ  प्रशासन
 से

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उन्हें  एसा  एक  अभ्यावेदन  मिला है  ।

 Setting  up  of  Industries  in  the  Backward  Areas

 1906.  Dr.  Ramiji  Singh:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  still  the  policy  of  Government  to  accord  priority  to  back-
 ‘ward  areas  in  the  matter  of  setting  up  of  industries;

 (b)  whether  Bhagalpur  district  has  been  declared  as  economically  back-
 ward  district

 (c)  the  names  of  industries  for  which  raw  material  is  available  thete;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  set  up  industries  in  this  backward  area
 and  if  so,  by  what  time  and  in  which  form

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Femandeés):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  district  of  Bhagalpur  has  been  selected  as  industrially  backward
 scheme  of to  qualify  for  concessional  finance  facilities  and  also  the  central

 investment  subsidy

 (c)  A  techno-economic  survey  has  been  carried  out  atd  the  following
 industries  have  been  identified  on  the  basis  of  the  taw  materials  locally
 available

 Spices  powder,  Rope  and  Ban  making,  Wooden  Electrical  accessories,
 Bone  Meal,  Leather  footwears  and  goods,  Tooth  Powder,  Handloom

 fabrics,  Starch  from  Maize,  Bidi  making,  Dehydration  of  Potatoes,  Oil

 Extraction,  Jute  products  etc.

 (d)  Government  does  not  set  up  industries  under  *the  Backward  Area

 Development  Programme,  but  provides  various  incentives  for  the  purpose  which

 has  been  done  for  Bhagalpur  district.

 talk  regarding  radio-active  fall  out  of  satellites

 1907.  Shri  Ugrasen:  Will  the  Minister  of  Atomic  Amergy  be  pleased  to

 state :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  reports  of  radio  active  fall  out  from  exploded
 artificial  space  satellites  and  danger  thereof  to  the  human  beings  have  been

 received  from  some  countries;
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 17  1899  (3%)  लिखित  उत्तर

 (b)  whether  any  talks  are  going  on  at  interfational  level  to  save  humanity
 from  this  danger;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  of  India  thereto?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  The  Government  of  Canada
 have  reported  that  several  pieces  of  debris  from  a  Soviet  nuclear  powered  satel-
 lite  have  been  located  in  Canada,  but  no  reports  of  injury  to  persons  have  been
 received  so  far.

 (b)  We  understand  that  the  Government  of  Canada  proposes  to  take
 up  this  matter  in  the  Outer  Space  Committee  of  the  United  Nations  and  its
 Scientific  &  Technical  Sub-Committee  and  Legal  Sub-Committee,

 (c)  The  Government  of  India  is  actively  participating  in  the  United  Nations
 Outer  Space  Scientific  &  Technical  Sub-committees  with  a  view  to  taking  all
 possible  steps  to  strengthen  international  co-operation  in  this  area.

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  सम्बन्धी  आयुक्त  को  अधिक  अधिकार  देना

 1908.  श्यो  राम  कंवार  बरवा  :  क्या  गृह  मंत्री  ae  बताने की  कृपा  करगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियो ंके  आयुक्त

 को  अधिक  अधिकार  देने  का  है  जिससे  वहू  आदिवासी  भूमि  के  साहुकारों  द्वारा

 MN  सहकारी  समितियों  द्वारा  झूठे  ऋण  si  किये  जाने  सं  बंधो  मामलों  को  निपटा  शर

 तो  अनुदूचित  जातियों  तया  अनुसूजित  जनजातियों  के  आ  युक्त  के  wart  कार्यक

 के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  जो  श्रीमान

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 write  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 1909.  श्री  क  ०  eto  HlAATIA  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा बल
 ने  औद्योगिक  सुरक्षा  के

 बारे
 में  एक  मैन्युअल  बनाने

 का  प्रस्ताव  किया  है  ;  और

 यदि
 तो  वर्ष  1978  में  एसो  गाइड के  लिए  सरकार के  प्रस्ताव क्या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  जौ  श्रीमान

 औद्योगिक  सुरक्षाਂ  के  संबंध  में  अनुदेशों पर  पहले  से  ही  कार्य  किया जा  रहा  इस  समय
 उनके  पुनगंठन  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  द्वारा  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  खेल-कूद  में  हिस्सा  लिया  जाना

 1910.  श्री  के०  ओबुल  रेड्डी  :
 क्या  गृह  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  अखिल  भारतीय  स्तर  पर
 खेल-कुद  में  हिस्सा  लेता

 हू ;  और

 यदि
 तो  इस  मामले

 में  वर्ष
 1978  के  लिए  सरकार  के  प्रस्ता वे  क्या  हैं  ?
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 ae  RS
 गृह  मंत्रालय

 |
 राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :

 जी  श्रीमान  ।

 इस  मामले  पर  अखिल  भारतीय  पुलिस  स्पोर्ट्स  कन्ट्रोल  बोर्डे  के  साथ  बात  की  ला

 रही  है

 क  खीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 1911.  श्री
 निहार

 लास्कर
 :

 कया  गृह  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार

 उद्योग
 की  त्रत्येक  श्रेणी  तथा  इस्पात  उर्वरक  पत्तन  न्यास  एकक  और  भारतोय  खाद्य

 निगम  के  लिए  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  संगठन  और  प्रतिष्ठान  का  मानकीकरण  करने  का  है
 ?

 गुह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  एस०  डो (५
 :  सरकार  के  पास  उद्योग  की  प्रत्येक  श्रेणी

 के  लिए  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  संगठन  तथा  प्रतिष्ठान  का  मानकोक रण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  हैं  क्योकि  ata  सावंजनिक  उद्यम  क्षेत्र  में  औद्योगिक  सुरक्षा  ् बल  को  संख्या

 आवश्यकता  पर  are  रित  पद्धति  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 अनवरत  योजना  की  विचारधारा

 1912.  श्री  माधवराव  क्या  योजना  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  अनवरत  योजना  को  विचारधारा  कुछ  राज्यों  द्वारा  नहीं  सराही  गई.है  ;

 क्या  इन  राज्यों  ने  ag  विचार  व्यक्त  किया
 है  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बैठक  बलाये

 बग  हो  म  पारवतन  कर  दिए  गए  थ  ;  और

 यदि  तो  इस  मामल  म  सरकार  के  विचार  क्या  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  :  और  :  कुछ  राज्यों  ने  इस  विषय पर  विभिनन

 विचार  प्रकट  किए  हूं और  पहुं  सुझाव  दिया  है
 कि  इस  विषय  पर  विवार-विसर्श  करने  के

 लिए  राष्ट्रोय

 विकास  परिषद  की  बैठक  बुलाई  जाए  |

 संबंधित  राज्यों  को  यह  सुचित  far  गया  कि  ag  अधिक  अच्छा  होगा  कि  योजना  आयोगਂ

 हारा  उक्त  योजना  पहले  तेयार  कर  लो  जाए  और  तब  उस  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा

 विचार-विमश  fear  जोए  ।

 धनबाद  जिल  के  बागसारा  ब्लाक  में  देसी  वालिया  को  आदिवासी  साना  जाना

 1913.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्यागह मंत्री यह बताने कौ मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  धनबाद  जिले  के  बागमारा  ब्लाक  में  देसी  वालिया  जाति  के  लोगों  के  साथ  आदिवासी

 माने  जाने  के  मामले  में  विभेद  किया  जा  रहा  जब  कि  sar  जिल  के  चारु  और  चन्दतक्वा रो  ब्लाक  में

 देसी  वालिया  लोगों  को  आदिवासी  गया  है  ;  और

 )  यदि  तो  बागमारा  ब्लाक  के  zat  वालिया  लोगों  को  आदिवासी  मानकर  उनके  प्रति

 सामाजिक  न्याय  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?
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 ा

 गह  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  और  (a)  :  देसी  वालिया  जाति

 को  संविधान  के  अनुच्छेद  342%  उपबन्धों  के  Heat  बिहार  राज्य  के  किसी  भाग  के  लिए  अनुसूचित

 जनजातो  के  रूप  में  विनिर्दिष्ट  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  स्थिति  कि  यह  जाति  किस  प्रकार  धनबाद

 के  चास  और  चंदनक्वारी  ब्लाक  में  के  रूप  में  मानी  जा  रही  बिहार  सरकार  से

 मालूम की  जा  रही  है
 ।

 Increase in  the  pay  scales of  mounting  assistants,
 finishers

 bromide  printers  and

 1914,  Shri  Madan  Tiwary:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad

 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Dry  Mounting  Assistants,  Bromide  Printers  and  Finishers,
 Separately  in  Photo  Division  of  the  Ministry  and  their  pay-scales;

 (b)  whether  Government  have  considered  the  question  of  raising  their  pay-
 scales;  and

 (c)  if  so,  by  what  time  and  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):  (a)  A

 Statement  is  attached.

 b)  &  (c):  Their  existing  pay-scales  are  based  on  the  recommendations  of
 the  3rd  Pay  Commission.  There  have  been  some  representations  by  the  Staff
 Association  for  further  increase  in  pay-scales  which  are  under  consideration.

 Statement

 ण

 5.  No.  Designation  of  posts  No.  of
 Posts  दबास

 परस्पर  ८21  111 1  Dry  Mounting  A  Sssistaot  5  Rs,  290  -8-330-10-380-813-

 2  Bromide  Printer  27

 3  Finisher  13  —do—

 दिल्‍ली  क  आटो  fret  और  चालक

 1915.  श्री  एम०  ए  हनान  अलहाज  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  दिल्लो  में  आटो  रिक्शा  चालक  तथा  टैक्सी  चालक  यात्री  द्वारा ्  निर्दिष्ट  स्थान  को ह

 जाने  से  इन्कार  करते  हँ  और  इस  कारण  यात्रियों  को  बहुत  असुविधा  होती  है  ;

 गत  एक  aa  के  दौरान  एसी  कितनी  शिकायतें  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  करने  का  विचार  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  हां  इस  आशय  की  कुछ  शिकायतें ह

 प्राप्त हो  रही  हैं  ।
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 वर्ष  1977-78  के  दौरान  (28-2-1978  यात्रियों  cara  बताए  गए  गंतव्य  स्थानों

 तक  जाने  से  इन्कार  कर  देने  के  बारे  में  129  लिखित  शिकायतें  AS 1-F LENT  चालकों  के  विरुद्ध  93

 और
 टैक्सों

 चालकों  क  विरुद्ध  36)  प्राप्त  हुई  हैं  इसके  अलावा  परिवहन  दिल्लो  के
 परा  वतन

 कर्मचारियों  ने समय  समय  पर  विशेष  अभियानों  के  दौरान  48  आटो  रिक्शा  चालकों  के  विरुदूध  उसो

 अपराध  के  लिए  मुकदमें  चलाए  |

 दोषी  चालकों  पर  अदालत  में  मुकदमा  चलाया  जाता  है  ।  ऐ  से  मामलों  को  रोकने  के  लिए

 ATTN  बस  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  और  दिल्लो  जंक्शन  पर  विशेष  दस्ते  तैनात  किए

 med  नगर  के  विभिन्‍न  भागों  में  इस  प्रकार  को  घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  परावतंन  कर्मचारी

 यातायात  पुलिस  के  सहयोग  से  विशेष  अभियान  भी  वलाते  हैँ  ।

 कलकत्ता  और  फरक्का  क  बीच  परिवहन  सेघा

 1916.  श्री  शशांक  शखर  सान्याल  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रो  कलकत्ता  और  फरक्का

 के  बोच  परिवहन  सेवा  के  बारे  में  16  1977  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  489  के  भाग  (@)

 के  उत्तर  के  उं  बंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  उक्त  यातायात  को  चालू  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही

 की
 गई  है  अथवा

 की
 जा  रही

 है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  रास  राष्ट्रय  प्रयुक्त  आर्थिक  अनुसंधान  परिषद  ने  अपनी

 रिपोर्ट  में  fasry  निकाला  है  कि  इलाहाबादਂ  और  कलकत्ता  के  बीच  नदी  सेवा  वित्तीय  दृष्टि  से  सक्षम

 नहीं  परन्तु  लाभप्रद  छोटो  सेवाएं  फरक्का  और  कलकत्ता  क्षेत्र  के  बीच  संभव  हो  सकतों  हें  व्यापक

 अध्ययन  के  बाद  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करवाने  के  लिए  और  हल्दिया  के  बीच

 जन  परिवहन  सेवा  आ  रंभ  करनेਂ  की  योजना  के  लिए  1978-79  के  दौरान  अस्थायों  रूप  से

 1-00  लाख  रु०  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 सैनिक  सामग्री  का  गे  C-ATHTLI  क्षेत्र  में  उत्पादन

 1917.  श्री  शरद  थादव  :
 ह क श्री  पी०  क०  कोडियन

 क्या  रक्षा  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  सरकार ने  सिद्धांत  रूप  में  यह  निण॑य  लिया है  कि  सैनिक  सामग्री

 का  उत्पादन  आयुध  कारखानों में  न  कर  गैर-सरकारो  क्षेत्र  में किया  जाए  ;

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  और  गेर-सरकारोी  aa  में  प्रति  वर्ष  कितने  मूल्य

 को  सैनिक  सामग्री  का  उत्पादन  कराया  जाएगा  ;

 क्या  उक्त  निणंय  से  आयुध  कारखानो ंके  काम  के  भार  जो  पहले  हो  कम

 विर्पारित  प्रभाव  पड़ा  और

 उक्त  निर्णय  लिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  आयुध  कारखानों  को  इस  प्रकार  होने

 वालो  हानि कों  सरकार  किस  प्रकार  पुरा  कर  रही  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  शरीशर  ।  जी  नहीं

 e
 ये  प्रश्न  नहीं  उठते  । (a)  हे  (4)
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 LS,  ब

 कर्नाटक  क  भूतपु्ं  मुख्य  मंत्री  पर  मुकदमा  चलाया  जाना

 1918.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :
 क्या  1g  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  कर्नाटक  के  राज्यपाल ने  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री
 श्री  देवराज  अस  पर  मुकदमा

 की  सिफारिश  की  है  ;

 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  राज्यपाल  ने  जांच  आयोग  के  अभ्यावदनों  के  श्रो  देवराज

 aa  तथा  उनके  कुछ  मंत्रियों  एवम्‌  अधिका  रियों  के  विरुदूध  भ्रष्टाचार  को  अनेक  शिकायते  कीं  और

 यदि  at,  तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  fag)  :  (%),  (@)  तथा  :  ग्रोवर  जांच  आयोग  दवारा  प्रस्तुत

 पहली  जिसे  उसमें  दिए  गए  निष्कर्षों  पर  अनुवर्ती  कारवाही  के  विचा  रा्थें  कर्नाटक  सरकार  को

 भजा  गया  को  जांच  करने  के  राज्य  सरका र  ने  उस  पर  प्राप्त  कानूनी  राय  को  ध्यान  में  रखकर

 frye  के  अन्तगंत  आने  वाले  एक  आरोप  को  arela  अन्वेषण  ब्यूरो  दवारा  जांच  किए  जाने  का  अनुरोध

 किया  जो
 डा०  Tro  डी०  नटराज  की  भूमि  स्वीकार किए  जाने  के  संबंध में  केन्द्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो अब  श्री  देवराज  डा
 ०

 एम०  डी०  नटराज  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  faery  जांच  के  लिए

 शक  मामला  दर्ज  कर  लिया  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  कर्नाटक  के  एक  अन्य  भूतपुवे  के  विरुद्ध  शिकायत  भेजी  जिसमें  केन्द्रीय

 अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  जांच  किए  जाने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था  ।  इस  अनुरोध  पर  विचार  किया

 जा  रहा है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  का  ज्ञापन

 1919.  श्री  दीनन  Areas  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  पूना  में  प्रधान  मंत्री  दवारा  दिया  गया  कथित  वक्तव्य  सत्य  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  था

 कि  वह  महा  राष्ट्र  राज्य  सरका
 र

 के
 कमंचा  रियों

 के  ज्ञापन  कों  तब  तक  देखेंगे  भो  नहीं  जब  तक  कि  वे  हड़ताल

 को  बिना  शर्ते  वापस  न  ले  लें  ;

 यदि  तो  ऐसा  वक्तव्य  देने  का  औचित्य  कया  है  ;  और

 (7)  क्या  उसके  परिणा  मस्वरूप  महा  राष्ट्र  राज्य  सरका
 र

 के
 कर्मचारियों

 की  हडता ल  लम्बी  चली थी
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  और  :  महाराष्ट्र  सरकार  के

 Ly aT  रियों  दिसम्बर 1977  में  हड़ताल के  दौरान  जब  प्रधान  मंत्री  जी  से  पुना  में  मिले  थे  तो  उन्होंने कहा

 or  कि  जब  तक  वे  हड़ताल  पर  हैं  तब  तक  वे  मुख्य  मंत्रो  की  कमंचारियों के  साथ  बात  करने के  लिए

 नहीं  कह  सकते  |  यह  महाराष्ट्र  सरकार  का  काम  था  कि  वह  अपने  कमेंचारियों  की  हड़ताल  का  हल

 निकालते  प्रधान  मंत्री  जो  ने  कमंचा  रियों  को  जो  कहा  उसके  परिणामस्वरूप  हड़ताल  लम्बी  चलने

 का  तो  कोई  प्रश्न  हो  नहीं  है  ।
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 Written  Answers  Phalguna  17,  1899  (Saka)

 पंजाब  म  ईंट  क  भट्ठों  तथा  उद्योगों  के  लिए  कोयल  की  सप्लाई

 1920.  डा०  बलदेव  प्रकाश  :  कया  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंग कि  :

 वर्ष  1976  तथा  1977
 में  दिसम्बर  तक  उद्योगों  तथा  2  के  भट्टों  के  लिए  पंजाब  को

 कितना  कोयला  सप्लाई  किया  war  ;

 क्या  सरकार  को  ईंट  भट्ठे  संघ  ओर  से  कोई  ऐसा  अभ्यावेदन  मिला  है  कि  उन्हें

 को्रलाको  सप्लाई  नहीं  मिल  रहीं  है  और  उद्योग  वास्तविक  रूप  से  समाप्त  होने  को  हैं  ;  और

 कोपला  को  अनुपलब्धता  के  कता  कारण  है  और  सप्लाई  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  श्री  :  1977  के  दौरान  पंजाब  में  ईंट  भट्ठो को  सप्लाई  किए

 गए  कोयले कौ  मात्रा  लगभग  8.  88  लाख  टन  थी  जबकि  1976  में  लगभग  4.  46  लाख  टन  कोयला

 सप्लाई  किया  गधा  था  ।  पंजाब के  उद्योगों को  1976  में  सप्लाई किए  गए  69  लाख  टन  czy  कोयले

 की  तुलना  में  1977  में  सप्लाई  किए  गए  स्टोम  कोयले  को  मात्रा  लगभग  6.46  लाख  टन  थी  I

 पंजाब  में  उद्योगों  तथा  ईंट  WEST ਂ  में  कोयला  की  कमो  के  बारे  में  कुछ  अभिवेदन  मिले  थे  ।

 इस  ae  भारी  वर्षा  और  उसके  बाद  गोमिया  विस्फोटक  पदाथे  फीक्टरी में  हुई  हड़ताल  के

 कारण  कोयले  का  कम  उत्पादन  हुआ  जिसके  फलस्वरूप  स्टीम  कोयला  कुछ  समय  तक  पर्याप्त  मात्रा

 में  नहीं  मिल  सका  ।  किन्तु  1977  के  बाद  से  कोयले  का  उत्पादन  काफी  बढा  है  और  अब

 उद्योगों  तथा  ईट  भट  ठो  को  सारो  जरूरत  पुरी  करने  के  लिए  खान  मुहानों  पर  काफी  कोयला  है  ।

 Agreement  with  Canada  on  Science  and  Space  Technology

 1921.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma:  Will  the  Minister  of  Science  and

 Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  new  agreement  has  been  concluded  with  Canada  on

 Science  and  space  Technology ;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof;  and

 (c)  whether  the  Canadian  Government  have  offered  some  economic  assist-

 ance  for  the  purpose;  and  if  so,  the  amount  thereof?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  No,  Sir.

 (b  &  c):  Does  not  arise,

 चीन  से  विद्रोही  नागाओं  की  वापसी

 1922.  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि  विद्रोहों  नागाओं  का  एक  दल  जो  चौन  के  यूनान  प्रान्त  में  छापामार युद्ध

 का  प्रशिक्षण  लेने  तथा  हथियार  प्राप्त  करने  गया
 था  वह  aT aS  को  सीमापार  बर्मा  के  कोचौन  क्षेत्र

 में  लौट  चुका है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  एस०  एन०  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार

 झमियत  नाभाओं  के  दो  दल  ची  न  से  वापस  लौट  आए  हूं  और  बताया  जाता  है  कि  वे  अब  हमारी  अन्तर्राष्ट्रीय

 सीमा  पार  बर्मा  में  है

 सुरक्षा  दलों  द्वारा  सीमा  पर  निरन्तर  कडी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 सदल  साइंटिफिक  इन्स्ट्र  मेट्स  क  क्मंचारियों  रा  हड़ताल

 1923.  श्री  भगत  राम  :  कया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सेंट्रल  साइंटिफिक  ् र  dee  आगेना इजे  शन  में  बड़े  पेमाने  पर  कर्म -
 चारियों  को  पीडित  किये  जाने  के  विरुद्ध  सी०  एस०  आई०  Mo  कर्मचारियों  संघ  द्वारा  चंडिगढ़  में  कौ

 गई  रिले  भूख  हड़ताल  और  सांकेतिक  हड़ताल  और  बड़  पैमाने पर  धरना  दिये  जाने  की  ओर  दिलाया  गया

 और

 यदि  at,  तो  उनको  बहाल  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 प्रधान  मत्री  सोरारजी  :  और  कथित  संगठन  में  4  1978  को

 कर्मचारियों ने न तो रिले भूख ने  न  तो  रिले  भूख  हड़ताल  की  न  सांकेतिक  हड़ताल की  और  न  ही  बड़े पै  माने  पर  धरना  दिया

 लगभग  45  कर्मचारियों  ने  उस  दिन  आकस्मिक  अवकाश  लिया  और  उनमें  से  कूछ  संगठन  भवन  के

 आहते  के  बाहर  बेठ  रहे  ।  क्यों कि  उनमें  से  किसी  भी  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  नही  किया  गया  इसलिमें

 फिर  से  बहाल  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ईस्टन  कॉलफील्ड्स  लिमिटेड  को  हुई  हानि

 aTAT. नाग  को  कृपा  करेंगे कि  : 1924.  श्री  प्रसन्नमाई  महता  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह

 (%)  क्या  ईस्टने  कोलफोल्ड्स  लिमिटेड  में  अप्रैल  से  1977  तक  कोयले  का  कम  उत्पादन

 हुआ
 है  ;

 यदि  तो  कितना  ;

 इसके  मुख्य  कारण  क्या  है  ;  और

 घाटे में  कमो  लाने  के  लिए  क्या  कायंवाही की  जा  रही  है  ?

 sat  मंत्री  पी०  :'  जो  हाँ  |

 (aa  :  अप्रैल से  1977  तक  उत्पादन में  18.0 34.0  लाख  टन  तक  को  कमी  हुई

 जिसके  कारण  इस  प्रकार  (1)  गोमिया  विस्फोटक  gard  फैक्टरी  में  हड़ताल  (2)  गैरहाजिरी

 (3)  असामान्य  भारी  वर्षा  और  (4)  कोयला  खान  आदि  में  बिजली  कौ  सप्लाई  में  आदि  |

 (4)  उत्पादन  कौ  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हें जिनके  फलस्वरूप

 1978 में  यह  कमी  घंटकर  1.16  लाख  टन  रह  गई  है  ।
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 ~
 कि णल्‍ क ल्‍स्‍यल्‍एस लवट  De ee eae

 Reversion  of  Officers  in  R.A.W.  to  their  parent  departments
 1925.  Shri  Hukmdeo  Narain

 state:
 adav :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  (0:

 (a)  whether  at  the  time  of  formation  of  Research  and  Analysis  Wing.
 (Intelligence  Agency)  C.BI.  officers  were  taken  therein  and  whethe  r  most  of
 them  intend  to  revert  to  their  parent  department  but  they  are  not  being  allowed

 to  do  so;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Fall  in  per  capita  income

 1926.  Shri  Y.  P.  Shastri:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  has  been  a  fall  in  per  capita  income  during  1977-78  as.
 compared  to  the  per  capita  income  in  1976-77;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  there  has  been  a  fall  in  the  national  per  capita  income  during
 this  year  as  compared  to  the  last  year  and  whether  there  has  been  a  fall  in  the
 income  of  those  persons  who  are  already  living  below  the  poverty  line  and  if  so,
 the  percentage  of  fall  in  income;  and

 (d)  if  there  has  not  been  a  fall  in  the  per  capita  income  the  percentage  of
 increase  registered  therein?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  R.  Desai)  :  (a)  Detailed  estimates  of
 national  income  for  1977-78  can  be  prepared  only  after  the  end  of  the  year.
 However,  according  to  the  Economic  Survey  the  rate  of  growth  of  gross  national::

 This  should  result  in product  during  1977-78  is  expected  to  be  about  5  per  cent.

 higher  per  capita  income  during  1977-78  than  in  1976-77.

 (b)  Does  not  arise.

 (0)  Does  not  arise.

 (d)  With  5  per  cent  anticipated  increase  in  gross  national  product  during.
 1977-78,  the  per  capita  income  during  the  year  is  expected  to  increase  by  about  3

 per  cent.

 Number  of  Paper  Mills  and  Self-sufficiency  in  Newsprint

 1927.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Industry  be:

 pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  paper  mills  in  the  country  at  present  both  in  public.:
 and  private  sectors;

 (b)  the  total  annual  production  of  newsprint  in  these  mills;

 (c)  whether  the  country  has  achieved  self-sufficiency  in  this  regard;.  and:

 (d)  if  not,  by  what  time  self-sufficiency  is  likely  to  be  achieved?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes): (a)  &  (0)  There  are  at

 present  87  mills  producing  paper  and  paper  board.  Only  one  mill  viz.,  National

 Newsprint  and  Paper  Mill  is  producing  newsprint.  The  annual  production  of

 newsprint  during  1976-77  was  57690  tonnes.

 (c)  No,  Sir.  The  production  of  National  Newsprint  &  Paper  Mills  is  not
 sufficient  to  meet  the  current  demand  of  about  2  lakh  tonnes,  and  the  deficit  is

 being  met  by  imports.

 (d)  It  is  not  expected  that  the  country  would  be  self-sufficient  in  Newsprint
 for  the  next  few  years.  As  newsprint  is  a  cheap  variety  of  paper,  the  scope  for

 utilizing  the  scarce  and  valuable  primary  forest  resources  of  the  country  for
 the manufacture  of  newsprint  is  limited.  However,  various  schemes  such  as

 expansion  of  National  Newsprint  &  Paper  Mills  to  a  capacity  of  75000  tonnes  per
 annum,  the  Kerala  Newsprint  Project  of  the  Hindustan  Paper  Corporation  for

 the  manufacture  of  newsprint  with  a  capacity  of  80,000  tonnes  per  annum,  and
 the  Mysore  Paper  Mills  Newsprint  Project  for  the  manufacture  of  newsprint  with
 a  capacity  of  75,000  tonnes  per  annum,  have  been  taken  up  to  increase  the

 indigenous  production  of  Newsprint.

 पश्चिम  बंगाल  के  कंटाई  क्षत्र  मਂ  नमक  का  उत्पादन  करने  वाल  एककों  को  सहायता

 a 1928.  श्री  सौगत  राय

 शी  समर  मुखर्जी  :

 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  तट  पर  विशेषरूप  से  कंटाई  क्षेत्र  में

 नमक  का  उत्पादन  करने  वाले  एककों  को  पुरी  तरह  से  वित्त  पोषित  करने  का  निणंय  किया है  ;

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  जिन्हों  ने  हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  का  दौरा  किया

 इस  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है  और  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 क्या  इस  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  कोई  प्रस्ताव  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  श जाज  :  नहीं  |

 और  :  एक  दल  जिसमें  नमक  भारत  अध्यक्ष  सह  प्रबन्ध  निदेशक ,

 हिन्दुस्तान  साल्ट्स्‌  fro  तथा  उद्योग  पश्चिम  बंगाल  सरकार  शामिल  पश्चिम  बंगाल  के

 कोनताई  क्षेत्र  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  यह  पता  लगाने  को  पहुंचा  कि  क्या  उस  क्षेत्र  की  खाली  भूमि का
 उपयोग  कर  नमक  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सकता  है  |  नमक  का  उत्पादन  करने  के  लिये  उन्होंने  कुछ  और

 क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  कोनताई  क्षेत्र  स ेनमक  निका  लने  को  संभावनाओं

 का  पता  लगाने  के  लिए  नियुक्त  की  गई  अध्ययन  टीम  की  रिपो  मिलने  पर  इस  विषय  पर  और  आगे

 वाई  की  जायेंगी  ।

 और  साबुन  क  में  वृद्ध

 1929.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहू  संच  है  कि  जनवरो  और  फरवरो  के  महीने  में  हिन्दुस्तान  लीवर  द्वारा  निर्मित  और

 जनपाधारण  द्वारा  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  सनलाईट  और  ला  इफबाँय  जेसे  वि  भिन्न  प्रकार  के  साबून

 के  मूल्यों में  वृद्धि  हुई  यदि  तो  इसके  क्या का  रण  और
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 क्या  इन  को  कृत्रिम  कमी  और  इन  वस्तुओं  में  तेल  की  मता  कम  हो  जाने  के  बारे

 में  सरकार  को  Fareraa  मिलो  है  ;  यदि  तो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिय  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  कि  हिन्दुस्तान  लीव  र  द्वारा  ये  वस्तुएं  आइ०  एस०  आई०  के  मानक  के  अनुसार  सप्लाई  की  जाये  ?

 उद्योग  मंत्री  ara  :  हां  साबुन  बनाने  में  प्रयुक्त  तेलों  के

 ऊंचे  मुल्यों  के  कारण  हुआ  है  |

 सरकार  को  aaa  को  कमी  के  बारे  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  किन्तु  साबून  में  तेली

 की  कभी  के  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  वाणिज्य  नागरिक  पूर्ति  तथा  सहका  रिता  मंत्रालय  में  प्राप्त  हुई  जिसकी

 भारतीय  मानक  संख्या  के  परामश  से  जाँच  की  जा  रहीं  है  ।

 पटसन  क  मूल्य

 . . 1930.  श्री  मोहम्मद  अली  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पटसन  तथा  पटसन  की  वस्तुओं  के  मूल्य  में  भारो  वृद्धि  हुई  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पटसन  वस्तुओं  में  हाल  को  वृद्धि  का  का  रण  यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल

 के  पटसन  मिलों  के  कूछ  मालिक  जूट  कमिशनर  के  इन  निदेशों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हें  कि  कोई  भी  पटसन

 मिल  चार  सप्ताह  से  अधिक  को  अवधि  का  कच्चे  पटसन  का  स्टाक  न  और

 यदि  तो  ऐसो  पटसन  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  विरुद्ध  सरकार  का  विचार  क्या

 कायवाहीं  करने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (att  :  वर्ष  1977-78 के  दौरान  कच्चे  पटसन  तथा

 पटसन  को  वस्तुओं  की  की  मतों  में  निरन्तर  वृद्धि  होती  रही  ।  जहां  तक  पटसन  की  वस्तुओं  का  संबंध

 है  इसकी  की  मतों  में  अब  गिरा  वट  की  प्रवृत्ति  दिखाई  देती  है  अक्तूबर  1977  में  जब  कच्चे  पटसन  को

 कौमते  240  रु०  प्रति  fraza  तक  पहुंच  गई  थो  तो  पटसन  आयुक्त ने  225  रु०  प्रति  क्विटल  की

 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  कर  दी  थो  जिससे  ऊपर  कच्चे  पटसन  की  खरीद  तथा  बिक्री  को  अनुमति

 नहीं थी  ।

 तथा  :  नहीं  ।  पटसन  आयुक्त  ने  आवश्यक  वस्तु  1955  के  अन्तर्गत

 अनुमति  दी  जाने  वाली  सीमा  से  अधिक  स्टाक  रखने  के  लिए  निम्नलिखित  चार  पटसन  मिलों  के  विरुद्ध

 दाण्डिक  मुकदमे  चलाये  है

 ञ र मस  बेली  जूट  कम्पनी

 मस  बिड़ला  जूट  मंन्यु०  कम्पनी

 मैसस  एंग्लो  इण्डिया  जूट  मिल्स  कम्पनी  तथा

 wad  चम्पदानी  जूट  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 इस  समय  मिलों  को  उनकी  सप्ताह  की  खपत  तक  कच्चे  पटसन  का  भंडा र  रखने  को  अनुमति

 aa  को  आयात  शुल्क  से  छूट  देना

 1931.  श्री  अधन  सिंह  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सीमेंट  को  आयात  शुल्क  से  छूट  दे  दो  है  ;
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 माध्य
 कुत्  कितना  सीमेंट  आयात  किया  जायेगा  और  आयात  के  कि  म  का  ब्यौरा क्या  है  ;

 प्रति  बोरी  लागत  और  fat  मूल्य  क्या  और

 इस  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  सोमेंट  की  सप्लाई  में  कहा  तक  सुधार  होगा और  आयात

 किये  गये  इस  सोमेंट  को  किस  प्रकार  वितरित  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  जोी

 areas  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अब  तक  दक्षिणी  पोलेंड  और  रूमानिया  से

 8.  4  लाख  म०  टन  घटा/बढो  10%  सीमेंट  का  आयात  करने  कौ  संविधाएं  की  है  ।  इस  समय

 सोमेंट  का  आपात  मद्रास  और  विशाखापत्तनम  के  बंदरगाहों  से  किया  जा  रहा  है  ।

 आयातित  सामेंन्ट  क्रो  प्रति  बोरो  कोतूटागत  लागत  लगभग  30  रुपए  होती  है  ।  आमतौर

 से  आयातित  ade  देशो  सोमेंट  के  मूल्य  पर  ही  बेचो  जा  रही है  फिर  भी  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य

 में  व  एक  ही  राज्य  में  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  प्रति  बौरी  सीमेन्ट  के  मूल्य  में  थोडा  बहुत  अन्तर

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  राज्य  बिक्री  कर  सड़क  परिवहन  खर्चे  व  चुंगी  आदि  के  का  रण  होता  है  ।  देशी  सीमेन्ट  की

 लागत  को  तुलना  में  तित  सोमेंट  को  तटागत्‌  लागत  अधिक  होती  है  अतः  सरकार  ने  कौमतों  का

 एक  पूल  बनाने
 व

 7  जनवरों  1978
 से  सौमेंन्ट  का  गन्तव्य  स्थान  तक  रेल  भाड़ा  मुफ्त  मूल्य  बढ़ाकर

 17  रूपए  प्रति  मी०  टन  तक  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  ताकि  स्थानीय  करों  सहित  सोमेन्ट  का  फूटकर

 मूल्य  20  रू  प्रति  aro  टन  या  एक  रुपया  प्रति  बोरी  से  अधिक  न  बढ़े  ।

 सोमेंट  का  आयात  करने  से  सीमेंट  सप्लाई  की  स्थिति  में  विशेष  रूप  से  बंदरगाहों

 पास  के  क्षेत्रों  में  काफी  सुधार  हुआ  है  ।  आयातित  सीमेन्ट  को  देशी  सीमेन्ट  वाली  व  माध्यम  से

 a  वितरित  किया  जाता  है  ।

 तमिलनाडू  मे  ग्रामीण  उद्योग

 1932.  श्री  रागावलू  मोहनरंगम  :

 डा०  पी०  ato  पेरियसामी  :

 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तामिलताड़  में  ग्रामीण  उद्योगों  की  स्थापना  संबंधी  व्यापक  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 इस  बारे  में  कितनों  केन्द्रोय  सहायता  मांगी  गई  है  और  कितनी  सहायता  मंजूर  को  गई

 है  अथवा  मंजूर  करने  प्रस्ताव है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  कार्यक्रम  को  केन्द्र

 दवारा  चलाई  गई  आयोजना  म  पांच  जिले  यथा  रामनाथपुरम

 तथा  धरम  पुरो  शामिल  किय  गयें  इस  योजना के  अंतर्गत  राज्य  सरकारों  को  परियोजना

 स्थापित  संवध॑नात्मक  योजनाएं  Fa  प्रशिक्षण  सामान्य  सुविधा  सेवा  केन्द्र

 आदि  का  करने  के  लिए  खरच  उठाने  हेतु  केन्द्रीय  सहायता  दी  जातों  है

 राज्य  सरकार के  लिए  ऋण के  रूप में  सहायता  देने  की  व्यवस्था  भी  की  जाती  है  जिसके  बहुत

 क़र्म  ब्याज  दर  पर  उद्यमियों  को  परियोजना  क्षेत्र  उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  लिए  दिया  जाता है  ।
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 इस  कार्यक्रम  के  लिए  उपलब्ध  धनराशि  के  आधार  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निधियों  का

 आवंटन  किया  जाता है
 ।  ad  1962-63  से  1976-77  तक  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  के

 न्वयन  हेतु  राज्य  सरकार  को  216.  18  लाख  रुपये  को  राशि  दी  गई  है  जिसमें  9  .  57  लाख  रुपए

 अनुदान
 118.61  लाख  रुपय  ऋण के  रूप  में  दिये  गये  1977-78 वे  चालू  वित्तीय

 वर्ष में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  तामिलनाड  सरकार  को  21.  50  लाख  रुपय  को  राशि  आबंटित  की  गयी

 है  जिसमें  9.50  लाख  अनुदान  तथा  12.  00  लाख  रुपये  ऋण  कें  रूप  में  है  ।

 Conference  of  Ministers  of  Energy

 11933.  Shri  Laxmi  Narain  Nayak:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased
 to  st  ate:

 (a)  whether  inaugurating  the  two  day  conference  of  the  Ministers  of  Energy
 in  States  in  Delhi  on  the  23rd  January,  1978,  Prime  Minister  said  that  the  rates
 of  power  for  agriculture  purposes  were  higher  as  compared  to  industries  and  the
 rates  if  cannot  be  reduced,  should  not  be  higher  than  those  charged  from

 industries;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  States  which  have  implemented  the  suggestions
 made  by  the  Prime  Minister  and  have  reduced  the  rates  of  power  for  agriculture
 purposes;  and

 (c)  whether  the  Central  Government  have  written  to  the  States  to  reduce
 the  rates  of  power  for  agriculture  purposes,  and  if  so,  when?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  During  the  course  of

 his  Inaugural  Address  at  the  Conference  of  Power  Ministers  of  the  States  on

 the  23rd  January,  1978,  the  Prime  Minister  had  observed  that  the  power  tariff

 rates  for  agriculturists  should  be  lower  than  for  industrialists.

 (b)  Since  April,  1977,  tariffs  for  agriculture  have  been  reduced  in  the  States

 of  Andhra  Pradesh,  Punjab,  Rajasthan,  Tamil  Nadu  and  Uttar  Pradesh.  The

 over-all  average  rates,  inclusive  of  electricity  duty,  for  agricultural  purposes  are
 lower  than  those  for  small  industries  in  all  the  States  except  in  West  Bengal
 where  the  rate  of  electricity  duty  for  agriculture  is  higher  than  that  for  small

 industries.

 (c)  No  specific  suggestion  has  been  made  to  the  States  for  reduction  in:

 agricultural  power  tariffs.

 बहुराष्ट्रीय  फर्मों  हारा  भारत  a  निवेश

 1934.  डा०  बी०  ए०  सेयद  मुहम्मद  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  का  यह  कथित  वक्तव्य  (4-2-1978  का  कि  सरकार

 नई  औद्योगीक  नीति  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  कौ  परिधि  के  बहुराष्ट्रीय  फर्मों

 द्वारा  भारत  में  निवेश  क  रने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  को  तैयार  सरकार  को  नोति  का

 करती है  ;

 क्या  उद्योग  मंत्रालय  में  अतिरिक्त  सचिव  को  अध्यक्षता  में  गठित  सरकारी  अध्ययन  दल  ने

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  में  कतिपय  संशोधन  करने  की  सिफारिश  की  है  ;  और
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 थ्या

 क्या  3  1978 के  में  प्रकाशित  यह  वक्तव्य  सही  है  कि  रियायतों

 का  अमरीकी  बहुराष्ट्रीय  फर्मों  के  मालिकों  की  जनता  सरकार  के  उच्च  अधिकारियों  तथा

 गेर  सरकारी  व्यापारियों  के  साथ  हुई  गोल-मे ज  बैठक  के  तुरन्तपश्चात  दिये  जाना  काफी

 माना  जाता  हैਂ  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  जी  हां  संप्रद के  सभा  पटल
 पर  23-12-77

 को  रखे  गए  औद्योगिक  नीति  विवरण के  परा  24  से  पैरा  26  में  विदेशी  विनियोजन  के

 सरकारी नीति  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Electrification  of  Villages  in  Gujarat

 +1935.  Shri  Amarsinh  Rathawa:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  total  area  in  Gujarat  which  was  deemed  economically  backward  as

 per  the  recommendations  of  the  Hathi  Committee;

 (b)  the  area,  out  of  it  for  the  electrification  of  which  the  Central  Govern-
 ment  have  given  assistance  to  Gujarat  State;  and

 (c)  the  amount  of  assistance  given  and  the  number  of  villages  electrified
 and  the  number  of  villages  yet  to  be  electrified  as  also  the  time  by  which  these

 villages  are  likely  to  be  electrified?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  114  talukas  (12,652
 .  km.)  out  of  184  talukas  (1,08,267  sq.  km.)  in  Gujarat  were  identified  as

 economically  backward  by  the  Hathi  Committee.

 (b)  The  Rural  Electrification  Corporation  have  so  far  sanction  48  schemes,
 envisaging  electrification  of  1,498  new  villages,  with  five  years.

 (c)  The  48  schemes  referred  to  above  cost  Rs.  1,523.681  lakhs.  Up  to  30th
 November,  1977,  886  villages  had  been  electrified  and  612  new  villages  will  be.
 electrified  within  the  next  five  years.

 कागज  के  मल्प N  a  वद्ध

 1936.  श्री  महेन्द्र  सिह  सेयावाला  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कागज  उद्योग  को  मूल्य  में  वृद्धि  और  उत्पादन  में

 बारे  में  उचित  सावधानी  बरतने  चेतावनी  दी  गई

 क्या  इस  बारे  में  उद्योग  से  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?
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 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  और  :  यद्यपि  कागज के  मूल्यों पर
 कोई  फानूनी  प्रतिबंध  नहीं  है  फिर  भी  बिना  पर्याप्त  औचित्य  के  मूल्य  बढाने  की  एकतरफा

 प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  उद्योग  हतोत्साहित  कर  रही  सरकार से  बिना  परामर्श

 किए  go  मिलों  द्वारा  कोमतें  बढ़ाने  पर  सरकार  की  अप्रसन्ततां  की  जानकारी  1978  में  हुई
 बठक

 में  कागज  उद्योग को  दे  दो  गई  थी  ।

 यह  उद्योग  सरकारी  निदेशों  के  अनुरूप  चल  रहा  है  फिर  भी  कुछ  मिलों  ने  मूल्य  वदिध ८ दि
 को  उचित  ठहरने  को  कोशिश  की  सरकार  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  कि  वष  1977  के  मूल्य-स्तर
 को  तब  तक  लागू  रखा  जाना  चाहिए  जब  तक  मूल्य  संशोधित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  कर

 लिधा  जाता  ।  मूल्य  स्थिति  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिये  सरकार  दवारा  विनियमयका री  अभ्युपाय  उठाने

 से  पूर्व  उद्योग  को  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 Talks  of  Information  Minister  with  Staff  Artistes  regarding  their  problems

 1937.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  to  refer  to  the  Teply  given  to  Unstarred  Question
 No.  2941  on  the  7th  December,  1977  and  state:

 (a)  the  action  being  taken  on  the  demands  submitted  by  the  staff  artistes;

 (b)  the  amenities  provided  to  them  after  the  formation  of  Janata  Govern-
 ment;

 (c)  whether  Government  propose  to  free  the  radio  artistes  from  bureau-
 cratic  hold  so  as  to  enable  them  to  discharge  their  programme  responsibilities
 efficiently;  and

 (d)  if  so,  by  what  time  and  when  the  avenues  of  promotion  will  be  provid-
 ed  for  them?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):  (a)  &

 (0)  :  The  service  conditions  of  staff  artistes  in  All  India  Radio  are  more  or  less
 Staff at  par  with  regular  Government  servants,  except  with  regard  to  pension.

 Artistes,  in  lieu  of  Pension,  are  entitled  to  Contributory  Provident  Fund.  When-

 ever  additional  Dearness  Allowance  is  sanctioned  for  regular  Government  em-

 ployees,  the  same  is  also  made  applicable  to  the  staff  artistes.

 The  fee  scales  of  staff  artistes  were  revised  in  June,  1976  on  the  analogy  of

 Third  Pay  Commission’s  recommendations  with  regard  to  salary  scales  of  com-

 parable  categories  of  Government  employees  of  AIR.  Demands  have  been  made

 by  several  categories  of  staff  artistes  for  further  revision  of  their  pay  scales;  but
 it  has  not  been  possible  to  accede  to  such  demands.

 (0)  &  (d):  The  question  of  providing  selection  grade  to  Staff  Artistes  on  the

 pattern  of  comparable  categories  of  civil  posts  in  the  Government  is  under  con-
 sideration.  is  not  the  intention  to  hold  staff  artistes  under  any  control,  except
 to  the  extent  necessary  in  public  interest  within  the  frame  work  of  Government

 policy  from  time  to  time.  The  staff  artistes  are  eligible  for  promotion  in  terms
 -of  recruitment  rules  framed  for  various  categories  of  staff  artistes.
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 न ीय

 मिजो  तथा  मनीपुरों  लोगों  को  अपने-अपने  राज्यों  में  पुनः  मिलाया  जाना

 1938.  श्री  पूर्ण  सिन्हा  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  मनीपुर  तथा
 मिजोरम

 के  मिजो  तथा  मनी  पुरी  लोगों की  ओर  से  यह
 मांग  को  गई  है  कि  मिजो  तथा  मनीपुरी  लोगों  का  उनके  अपने-अपने  राज्यों  में  मिलाया  अथवा

 जाये  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  मिजो  तथा  मनीपुरी  लोगों  की  इस  मांग  को  स्वौकार  करने

 का  है  कि  उनकी  जातियों  तथाਂ  जन-जातियों  को  उनके  स्पष्ट  जातीय  वर्गों  के  भद  के  आधार  पर

 उनके  अपने-अपने  राज्यो  में  रखा  जाप  ;  और

 यदि  तो  कब  ?

 गह  मंत्रालय मं  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  से  (7)  :  समय  समय  पर ऐसी

 विभिन्‍न  मांगे  प्राप्त  होती  रही  फिर  इस  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  किसी  प्रस्ताव

 पर  सरकार  विचार  नहीं  कर  रहो  है  ।

 किन. ज सबा ओं  में  आरक्षण  क  लिए  को  निदश

 1939.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  सरकारी  सेवाओ  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  जन  जातियों

 के  लिए  कोटा  आरक्षित  किया

 (@)  यदि  तो  ऐ  से  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  और  इस  प्रकार  कितने  प्रतिशत  कोटा  आरक्षित

 किया गया

 (7)  क्या  इस  संबंध  में
 केन्द्रीय  सरकार

 ने
 भी  राज्यों  को

 कोई  निदेश  जारी  किए  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  तथा  :  राज्य  सेवाओं

 में  आरक्षण  fear  जाना  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  aye  तथा  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत

 आने  वाला  माभला  केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  अनेक  राज्य  सरकारों  राज्य

 सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  आरक्षण  दिए  ergs  fara

 इस  संबंध  में  पुर्णतया  तथा  अद्यतन  सुचना  तृत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तथा  :  संविधान
 के  अनुच्छेद  16  (4)  के  साथ  अनुच्छेद  335  के  अनुसार

 राज्य  सरकारों  के  अधीन  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  भनुसुचित  जन  जातियों  के  लिए  आरक्षण

 देने  का  काम  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 इस  संबंध  में  कोई  निदेश  जारी  किए  जाने का  प्रश्त  नहीं है  ।

 daz  की  कमी

 1940,  श्री  अहमद  एम ०  पटेल  s  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  fH:

 (@)  देश  में  चल  रहे  सीमेंट  कारखानों  को  संख्या  का  राज्य-वार  ब्यौरा  कया
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 (a)  राज्यों  के  नाम  क्या Q:  जिन्हें  सो  मेंट  को  भारो  कमी का  सामना  दा
 करना  पड़  रहा

 क्या  arte  को  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  क तथ  सी  कारखाने  की  स्थापना  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 घ |  )  यदि  तो  इसके  लिए  कौन  से  स्थान  का  चयन  किया  गया  है
 ?

 e उद्योग  मंत्री  (at  att  e  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [wearer  में  रखा

 दखिए  सख्या  एल०  टी०  1740/73]

 प्रायः  सभी  राज्यों  से  सीमेंट  की  कमी  संबंधी  रिपोर्ट  मिल  रही  हैं  ।

 और  :  सरकारो  और  निजी  दोनों हो  क्षत्रों  में  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए

 अनेक  योजनाओं  को  स्वोकुति  प्रदान  की  गई  है  ।  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  बताने  वाल  तीन  विवरण

 सलग्न ह  |

 Construction  of  Railway  underbridge  in  Shahdara

 +1941.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria:  Will  the  Minister  of  Shipping  and

 ‘Transport  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4065
 on  20th  July,  1977  regarding  construction  of  Railway  underbridge  in  Shahdara
 and  state:

 (a)  whether  remedial  action  to  pump  out  rain  water  accumulated  under  the

 bridge  has  since  been  completed  and  if  so,  the  details  thereof;  and

 (b)  whether  the  said  bridge  has  been  opened  to  traffic  and  if  not,  the  rea-

 sons  for  inordinate  delay  and  when  this  bridge  is  likely  to  be  opened  to  traffic?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  Remedial

 action  of  water  proofing  of  sumpwell  and  installation  of  pumps  is  expected  to

 be  completed  by  the  end  of  April,  1978.

 (b)  It  has  not  been  possible  to  open  the  bridge  to  traffic  as  yet,  as  the  work

 on  the  Western  side  approach  road  was  held  up  due  to  the  non-availability  of

 a  small  stretch  of  land  between  the  bridge  and  G.T.  Ghaziabad  Road  following
 a  court  case  which  has  since  been  decided  in  favour  of  the  Delhi  Administration.

 The  work  has  now  started  and  is  expected  to  be  completed  by  the  end  of  April
 1978.  The  bridge  would  be  opened  for  traffic  soon  thereafter

 आधिक  तता  anaes  सत्ता  का  विकब्द्रीवरण

 1942.  श्री  हरि  कामत :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  अपनो  एक  चुनाव  प्रतिज्ञा  के  कारण  आधिक  तथा  प्रशासनिक

 सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  के  लिए  वचनबदूध  है  ;

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  केन्द्र  से  ग्राम  पंचायत  तक  सत्ता  के  एसे  अन्तरण
 लिए  कोई  व्यापक  योजना  सरकार

 के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  |
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 गुह  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  (@)  तथा

 :  सरकार  ने  प्रशासन  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के  अपने  प्रयत्नों  में  समय  समय  पर

 विभिन्‍न  मंत्रालयों को  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  वे  संगठनों  के  भीतर  निचले  स्तरों  पर

 शक्तियों  क  अधिकतम  प्रत्यायोजन  और  अधिकारों  का  विकेन्द्रीकरण  करें  ।  सरकार  ने  राज्य  सरका  रों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  परामशं  से  श्री  अशोक  मेहता  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  भी  नियुक्त  को

 जो  पंचायत  राज  संस्थाओं  को  काय  प्रणाली  की  जांच  करेगो  और  उनकों  सुदृढ़  बनाने  का  सुझाव

 जिससे  कि  योजना  तथा  विकास  की  विकेन्द्रोकृत  प्रणाली  कारगर  रूप  से  काय  कर  सके  |

 राज्यों  से  FHC  नीचे  पंचायत  स्तर  तक  शक्तियों  का  अन्तरण  राज्य  प्रशासन  से  अधिकार  क्षत्र

 में  आता  है  ;

 महानगरों  अपराध

 1943.  श्री  aga  साठ  शक चक  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मानक  वर्गीकरण  के  अनुसार  चालू वर्ष  में  1977  तक  दिल्‍ली  में  तथा  अन्य

 पूर्ण  महानगरों  में  अपराधों  कीਂ  संख्या  क्या थी  और  गत  वर्ष को  तुलना  में  यह  किस  प्रकार  तुलनीय

 अपराध  को  tac  को  प्रभावों  ढंग  से  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  हैं/किए  जाने हैं  ;

 इन  नगरों  में  प्रत्य क  एक  हजार कौ  जनसंख्या  पर  पुलिस की  संख्या  कया  है  और  क्या  इसमें और

 करने का  विचार  है  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  विशेषरूप  से  दिल्‍ली  के  लिए  पुलिस  की  शक्ति  बढ़ाने  और  उसके  लिए

 अच्छे  उपकरणों के  लिए  लम्बे  समय  से  स्वोकृति  हेतु  विचाराधोन  है  और  यदि  तो  इस

 मामले  में  क्या  उपाय  किए  जाने  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :
 से  पक  अपेक्षित  सुचना

 की  जा  रही  है  और  यथाशीघ्र  सदन  के  पटल  पर  रख  दीਂ  जाएगी  |

 गोवा  में  समुद्र  क  तटों  पर  नग्न  लोगों  की  कालोनी

 1944.  श्री  समर  गुह
 :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गोवा  में  कुछ  समुद्र  तटों  को  कुछ  हिप्पियों  तथा  विदेशियों  ने  वास्तविक

 नग्न-कालोनी  में  बदल  दिया  है  और  वे  कई  प्रकार  को  अश्लील  और  अशिष्ट  हरकतें  क  रते  हैं  तथा  हशीश

 और  चरस  कौ  तस्करी  करते है  ;

 क्या  उनके  द्वारा  ए  से  अपराध  बिना  पुलिस  हस्तक्षे  प  के  खुल्लमखुल्ला  किय  जा  रहे

 क्या  सरकार  ऐसे  भ्रष्ट  आवरण  और  अश्लीलता  को  रोकने  के  लिए  कठोर  कार्य

 वाही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  एस०  डी०
 :  तथा  :  स्थानों  में

 विदेशियों  के  नग्न  रूप  में  दिखाई  देने  के  कुछ  मामले  देखे  गये
 ।  इस  सम्बन्ध

 में
 1977

 में
 29  चालू

 ag  में  3  विदेशियों  पर  मुकदमें  चलाये  गये  ।
 आबकारी  तथा  पुलिस  विभागों  द्वारा  अवैंध  रूप  से  स्वापक

 पदाथ  रखने  के  संबंध में  1977  में  30  मामले  और  1978 में  21  मामले दर्ज  किये  गये

 तथा  निवारक  कारवाई  करने  के  लिये  स्वापक  अपराधों  की  सजा  जर्मानि  के  साथ

 अथवा  बगर  जुर्मानि  के  तीन  वष  तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।  अपराध  से  अधिक  कारगर  ढंग  से  तिपटने  के  सलिए

 कलगट  बाहू  य  चौकी  का  दर्जा  बढ़ा  कर  पुलिस  थाने  के  स्तर तक  कर  दिया  गया है  ।  अन्जूना  में  भी  जो

 हिप्पियों  की  एक  लोकप्रिय  १रगाह  इस  क्षेत्र की  कारगर  गश्त  के  लिए  1977  में  एक

 य  चौकी  स्थापित  की  गई  है  ।

 गाजीपुर  और  देवरिया  म॑  उद्योगों  की  स्थापना

 1946.  श्री  यादवेन्द्र  दत  :  क्या  arm  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  चार  जिलों  अर्थात्‌  गाजीपुर  और  देवरिया  में

 पटेल  आयोग  हारा  अपने  प्रतिवेदन में  दिय  गय  सुझाव  के  अनुसार  सरकार  का  कोई  उद्योग  स्थापित  करने

 का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  प्रत्य क  जिले  में  किस  किस  उद्योग  को  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव है
 ?

 उद्योग  मंत्री  (att  जाज  फर्नांडिस  और  (@)  :  सुचना  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  ।

 dit  बांध  परियोजना  में  कमंचारियों  की  छंटनी

 1947.  र्णजितसिह

 श्री  दुर्गाचन्द

 क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 ato  एस०  एल ०  पोंग  बांध  परियोजनाओं  मं  लगे  विभिन्
 श्रे  णियों

 के  उन
 कमेंचा  रियों

 की

 संख्या  कितनी  है  जिनकी  अब  तक  छंटनी  को  जा  चुकी

 उन  कमेचा रियों  को  रोजगार  दिलाने के
 लिपे  सरकार  दवारा  क्या  far  गप

 और

 क्या  सरकार  का  विचार ए  से  प्रशिक्षित  कमेंचा  रियों
 का  एक  पूलਂ  बनाने  का  है  जो  विभिनन

 राज्यों  में  परियोजना  कार्यों  को  पुरा  करे  तथा  जिसके  माध्यम  से  ए से  कर्मचा  रियीं
 के  लिये  स्थायी  सेवा

 सुनिश्चित  हो  सके  ताकि  इन  कमंचारियों  के  दिल  में  सेवा  संबंधी  असुरक्षा  की  भावना  हमेशा

 लिय  खत्म  हो  जाए
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  (att  पी०  :  (&)  ब्यास  परियोजना  हिमा चल
 प्रदेश

 तथा  राजस्थान  की  एक  संयुक्त  परियोजना  पंजाब  1966 दुवा  रा  प्रदत्त  शक्तियों

 का  प्रयोग  करते  केन्द्रीय  सरकार
 ने  1-11-1966  से  संबंधित  राज्यों  BY  ओर  से  इस  परियोजना

 के  faratr-arat  का  नियन्त्रण  अपने  हाथ  में  ले  लिया  था  और  बाद  में  1-1  2-1 961  से  ब्यास  निर्माण
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 8  1978  लिखित  उत्तर

 बोडं  तामक  एक  भोड  का  गठन  rar  था  इस  में  पं  हिमाचल  प्रदेश  और  राजस्थान

 सरकारों  का  तथा  Rare  ऊर्जा  तथा  सिचाई  मंत्रालयों  का  प्रतिनिधित्व  है  ।  ब्यास  परियोजना  में

 निम्नलिखित  यूनिटें  हूँ  ——

 यूविट  एक--ब्यास  सतलुज  लिंक

 यूनिट-दो-पॉंग  स्थित  ब्यास  ata

 ब्यास  पारेषण  लाइनें  ।

 (1)  निर्माण  को  व्यस्ततम  अवधि  में  नियुक्त  किय  गय  कामगारों  की  संख्या

 ब्यास  सतलूज  पोग  स्थित

 लिकਂ  ब्यास  बांध

 पयंवेक्षी  3115  1554

 कुशल  13727  8224

 अकुशल  19771  6178 ~

 जोड़  36613  15956

 MOS  ey  tl

 (2)  इन  परियोजनाओं  पर  सिविल  निर्माण  कार्यों  के  पूरा  हो  जाने  के  फलस्वरूप ,  ब्यास  परियोजना

 की  आवश्यकताओं  को  दुष्टि  से  छंटनी  किए  गए  कामगारों  की संख्या

 पयंवेक्षों  1847  741

 कुशल  7925  4557

 अकुशल  14443  3206

 नन न  बा  ना

 जोड़  '24215  8504

 ब्यास  परियोजना  के  सिविल  निर्माण  कॉर्यों  के  पूरा  हो  जाने  के  फलस्वरूप  बहुत  बड़ी  सैंख्या  में

 कामगार  ब्यास  परियीजना  की  आवश्यकताओं  को  दृष्टि  से  फालतू  हो  गए  थे  ।  अतः  इन  फॉलतू  कामगारों

 को  छंटनो  करना  आवश्यक  हो  गया  था  ।  ब्यास  परियोजना  प्रशासन  का  अपना  कोई  संवर्ग  नही ंहै  क्यों

 कि  यह  इसो  परियोज॑ना  के  लिए  एक  पुर्णतः  अस्थायी  निर्माण  संगठन  है  और  जब  काम  पूरा  हो  जाएगा  तो

 इसका  अस्तित्व  अपने  आप  समाप्त  हो  जाएगा

 ब्यास  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  पर  कामगारों  को  वैकल्पिक  देने  की  समस्या

 पर  भारते  सरकार  1974  से  ब्याने  दे  रहो  है  और  इस  संबंध
 में  निम्मलिखित  कदम  उठाए  गए  हूँ

 (1)  1974  में  भूतपू॑  ऊर्जा  मंत्री  ने  हिमाचल  प्रदेश  और  राजस्थान

 के  मुख्य  मंत्रियाँ  के  साथ  मामले  को  उठाया  था  और
 कामगार

 जिन  aaa  में  काम  पर

 लगे  उन  संघटकों के  पुरा  हो  जाने  पर  जिन  कामगारों  को  छंटनी  किए  जाने  को

 संभावना थी  उन्हें  राज्य  सरकारो  में  खपा  लेने  का  अनुरोध  उनसे  किया  इसके

 परिणामस्वरूप  पं  जी  ब  तथा  हरियाणा की  राज्य  सरकारों  से  ब्यास  प्ररियोजना  से  छुट्नो  FT

 aaatfott  के  लिये  सेवा  में  ~ wae  की  आयु  जैसी कुछ  शर्तों  में  ढील  दी

 ठ
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 (2)  वैकल्पिक
 रो

 जगार
 ढूँढने

 तथा  परियोजना  के  फालतू  कामगारों  को  खपाने में  सहायता  करने  के

 लिए  ब्यास  परियोजना  ने  1974  में  एक  सेल *  भी  स्थापित  किया  था

 बाद  में  इस  सेल  को  सुदृढ़  किया  गया  था  और  इसे  ब्यास  परियोजना  के  निदेशक  (Taratea) )
 कौ  देख-रेख में  रखा  गया  था  ॥

 (3)  अन्य  राज्य  सरका रों  को  भी  अपने-अपने  संगठनो  में  फालतु  का  AT  रों  को  खपाने  के  लिये  लिखा

 गया  था  ॥

 (4)  कार्मिक  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  क्मंचारो  से  भो  c  किया  गया

 और  वे  इस  बात  पर  सहमत  हो  गए  कि  जित  कमं चा  रियों  ने  परियोजना  में  तीन  वर्ष  से

 अधिक  की  सेवा  कर  लो  हो  उनके  नाम  देश  में  कहीं  भो  पुर्नरनियुक्ति  के  लिये  वे  रजिस्टर

 कर  लेंगे  ।

 (5)  1976  में  aaa  सरकार  के  विद्युत  सचिव  ने  पं  हरियाणा  और  राजस्थान

 के  सचिवों  के  साथ  हुई  एक  बैठक में  इस  समस्या  पर  विचार-विमर्श  किया  था  और  उनसे

 अनुरोध  किया  था  कि  ब्यास  परियोजना  के  छंटनोशुदा  कमंचारियों  को  वे  अपने-अपने

 राज्यों  के  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यालयों  में  नाभ  eat  कराने  की  प्रक्रियाओं  को  सरल

 बनाएं  और  उनके  द्वारा  शुरू  की  जाने  वालो  नथी  परि-योजनाओं  में  नियुक्ति  के  लिए

 इन  छंटनी  शुदा  कमेंचारियों  को  प्राथमिकता  दें  |

 (6)  1976  में  श्रम  मंत्रालय  ने  निर्माण  और  आवास/नौवहन  और

 इस्पात  और  खान  मंत्रालयों  में  उन  कुशल  और  अधंकुशल  कामगारों  की  सूचीਂ  परिपत्रित

 को  थो  जिनहें  ब्यास  परियोजना  प्राधिकारियों  फालतू  घोषित  किये  जाने  की

 संभावना  थो  और  इन  मंत्रालयों  से  अनुरोध  faa  था  कि  वे  अपने  अधोन  संस्थाओं

 परियोजनाओं  को  यह  सलाह  दे  कि  इस  श्रम  शक्ति  के  लिए  अपनो-अपनो

 आवश्यकताएं  रोजगार  व  प्रशिक्षण
 महानिदेशालय

 को  बताएं

 (7)  ब्यास  परियोजना  में  कायंरत  कामगारों  को  यूनियन  ने  इस  प्रस्तावित  छंटनीं  के  संबंध  में

 कतिपय  मांगे  को  थी  ।  पक्षों  के  अनुरोध  पर  मांगों  के  संबंध  में  समझौता  करने  के

 यूनियन  और  ब्यास  परियोजना  प्रबंध  के  के
 साथ  विस्तृत  विचार-विमशं

 किए  गए  थे  ।  काफी  समय  तक  हुए  विचार-विमर्श  के  बाद  28  1977  को  समझौता

 हो  गया  था  रूप  में  समझौते  प्रति
 संलग्न

 #
 8)  जुलाई  1977  में  केन्द्रीय  विद्युत्‌  दामोदर  घाटी  ग्राम  विद्युतीकरण

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  भाखड़ा-ब्यास  प्रबन्ध  राष्ट्रीय

 विद्युत  निगम  केखीय  जलਂ  चुखा  जल-विदयत च 0 ७  परियोजना  और  भारत  के

 राष्ट्रीय  जल-विद्यत चि न  शक्ति  निगम  से  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि  इन  कममंचा  रियों

 दवारा  प्रक्रिया  में  उत्तीणे  हो  जाने  पर  उन्हें  अपने-अपने  संगठन  में  खपाने

 की  संभाव्यता  पर  विचार  करें  ।

 (9)  हरियाणा  और  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  केन्द्र  सरकार  ने  मामला

 उठाया  at
 जिसमें  यह  सुनिश्चित्‌ करने करने  के

 लिये  उनसे  कुछ  विशेष
 उपाय  करने  के

 लिये
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 अनुरोध  किया  था  कि  छंटनी  किए  गए  कामगारों  को  वे  अपने-अपने  विभागों  संगठनों

 में  काम  पर  लगा  लें  ।

 (10)  पंजाब  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  ब्यास  परियोजना  के  छंटनो  किए  गए

 कामगारों  में  से  जो  भो  योग्य  पाए  उन्हें  थीन  बांध  परियोजना  पर  वे  खपा

 alta  संबंध  में  परियोजना  प्राधिकारियो ंने  भी  पंजाब  सरकार  को  एक  पत्र  भेजा

 ब्यास  परियोजना  से  छंटनी  हुए  353  कामगारों को  सलाल  परियोजना  में  खपाया

 जा  चुका  है  ।  इसके  अलावा  ष्  और  अन्य  परियोजनाओं  पर

 वेकल्पिक  रोजगार  खोज  दिये  गये  हैं

 (11)  ब्यास  से  छंटनो  किये  गये  कामगा रों  को  विदेशों  में  भे  जने  के  लिए  ब्यास  परियोजना  प्रशासन

 ने  हाल  हो  में  एक  प्रोजेक्ट  वकेस॑  कोआपरेटिव  बनाई  है  और  इस

 सोसाइटी  का  पंजा[करण  श्रम  विदेश  रोजगार  कक्ष  में  करवा  लिया

 श्रम  मंत्रालय ने  इस  शर्त  पर  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र दे  दिया  है  कि  विदेश  में  नियुक्ति

 कराने  संबंधी  जो  कार्य  इस  सोसाइटी  ने  हाथ  में  लिया  है  वह  ब्यास  परियोजना  के  फालतु

 कमंचारियो  तक  हो  सीमित  रहेगा  |

 [wars  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०  1741/78]

 सार्वजनिक  क्षेत्र  में ए
 से  निर्माण  और  इंजोनियरी  निगम  हैं  जिनमें  प्रशिक्षित

 कमंचा  रियों  की

 नियुक्त  ar  जा रहा  ह  ।  ब्यास  परियोजना  के  छंटनी  किये  गए  कर्मचारी  इन  संगठनों  से  c qTh  कर  सकत

 ह  ।  जहां  तक  आवश्यकता  होगी  वहां  तक  ये  निगम  उपयुक्त  व्यक्तियों  को  खपा  सकते  हैं  ।
 छंटनी  शुदा

 परियोजना  में  काम  कर  रहे
 '

 प्लेसमेंट  सैलਂ  से  भी  सम्पक  कर  सकते

 बड़  औद्योगिक  एककों  द्वारा  छोट  पंमान  के  क्षत्र  को  बकाया  राशि  का  भूगतान

 1948.  श्री  गंगाधर  अप्पा  Tis  :  क्या  उद्योग  मंत्री यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  क्या  छोटे  पैमाने के  क्षेत्र  को  समयपर  राशि  का  भुगतान  न  करने  वाले बड़े  औद्योगिक  एककों

 को  भविष्य  में  बैक  ऋण  नहीं  दिया  जाएगा  ;  और

 (a)  यदि  तो  इसे  किस  प्रकार  क्रियान्वित  किया  जाएगा  |

 उद्योग  vat  ata  :  नहीं  ।  वित्त  मंत्रालय ने  भारतोय  रिजर्व  बैंक

 से  बड़े  एककों  दवारा  बिलों  के  भुगतान  में  विलम्ब  किये  जाने  को  समस्या पर  सभो  प्रकार  से  विचार  करने

 तथा  छोटे  एककों  at  कठिनाइयों  को  सुलझाने  के  लिये  नोति  बनाने  का  अनुरोध  किया  है  ;

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 मद्य  निबंध  के  लिए  उचित  वातावरण  बनाने  क  लिए  विशेष  सेल

 1949.  श्री  सरत  कार  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ()  क्या  मद्य  fata  के  लिए  उचित  वातावरण  बनाने  के  लिए  सुचना  और  प्रचार  निदेशालय

 में  एक  विशेष  सैल  बनाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इत  बारे  में  क्या  wheat  अपनाई  गई  है  और  अब  तक  कितनों  प्रगति  हुई  है

 और  मयनात  को  बुराई  के  विरुद्ध  जनता  में  व्यापक  जागृति  उत्पन्न  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 सुचता और और
 मंत्री  (tt  लाल  कृष्ण  AISA )  :  और  (a):  जबकि  ऐसा  कोई

 विशेष  सैल  नहीं  सुचना  ओर  प्रसरण  मंत्रालय  ने  मद्य  निषेध  को  एक  मुख्य  अभियान  विषय  के  रूप

 में  अपनाया  है  और  इसके  अधोन  माध्यम  एकक  st  संभव  तरीके  से  मद्य  fata  पर  सतत  प्र ेरणात्मक

 और  शिक्षाप्रद  प्रचार  कर  रहे  क्षेत्रीय  प्रचार  faearaa,  गौत  और

 नाटक  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  फिल्म  आदि  द्वारा  वार्ता

 fined,  लोक  आदि  जेसे  प्रचार  के  सभा  उपलब्ध  रूपों  के  जरिए

 पान  के  बुरे  और  मय  fala  को  अवश्यकता  पर  प्रकाश  डाला  जा  रहा  है  |

 Survey  of  Economic  condition  of  Chhotanagpur  and  Santhal  Pargana  in  Bihar

 1950.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  original  inhabitants  of  Chhotanagpur  and  Santhal  Pargana
 in  Southern  parts  of  Bihar  are  living  below  poverty  line  and  this  region  has  been
 totally  ignored  in  matter  of  planning  although  this  is  the  richest  region  of  India
 in  mineral,  water  and  forest  resources;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  meet  an  assessment.  ण  the  area  after

 conducting  a  survey  of  economic,  social,  educational  and  commercial  conditions
 of  the  original  inhabitants?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  (2)  &  (b):  Disaggregated  data
 about  the  income  levels  of  the  original  inhabitants  of  Chhota  Nagpur  and  Santhak:

 Parganas  area  is  not  available.  It  is  not  correct  to  say  that  this  region  has  been:

 totally  ignored  in  the  matter  of  Planning.  A  special  authority  named

 Nagpur  and  Santhal  Paraganas  Autonomous  Development  Authority’  was  creat-
 ed  for  formulating  the  development  plans  for  this  area.  The  role  and  functions.
 of  this  authority  have  been  reorganised  recently  in  order  to  make  it  effective.  ह है॥ मै
 addition  to  outlays  of  the  State  Plan  in  different  sectors  of  development,  a  tribal

 sub-plan  covering  112  blocks  is  being  implemenred  in  this  area  with  special
 Central  assistance.  This  sub-plan  specifically  aims  at  narrowing  the  gap  in  the

 level  of  development  between  the  tribal  and  other  areas.  The  Chhota  Nagpur
 and  Santhal  Parganas  Autonomous  Development  Authority  coordinates  and

 supervises  the  preparation  of  the  sub-plan  for  the  area  and  its  implementation
 and  also  makes  assessment  of  the  resource-endowments,  the  socio-economic

 conditions  of  the  people  and  the  potential  of  the  area.

 Number  of  Cement  Factories  and  their  Quality

 1951.  Shrimati  Chandravati:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  number  of  cement  factories  in  the  country;

 (b)  the  extent  of  increase  in  the  price  of
 cement

 per  bag  since  1966-67  and

 what  was  the  price  in  1966-67;

 (c)  the  criteria  for  the  quality  of  cement;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  the  quality  of  cement  has  gone  down  despite
 the  increase  in  prices  and  whether  the  wages  of  the  workers  have  increased  in

 the  same  ratio  in  which  the  price  of  cement  has  gone  up;  and

 (ec)  whether  it  is  a  fact  that  the  orders  for  cement  were  cancelled  by  certain

 ‘countries  in  1973,  1974,  1975  and  1976  on  account  of  its  substandard  quality?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  There  are  55  cement
 factories  in  the  country.
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 कला

 (b)  As  there  was  no  formal  price  and  distribution  ‘control  over  cement

 8४118 010,
 during  1966-67,  information  about  retail  prices  per  bag  during  that  year  is-not

 (c)  &  (d):  The  Indian  Standards  Institution  have  laid  down  the  necessa

 specifications  for  quality  of  cement  both  in  terms  of  its  physical  &  chemical
 characteristics.  Cement  Quality  Control  Order,  1962  issued  under  the  Essential
 Commodities  Act,  1955  is  also  in  force.  Manufacture  and  sale  of  sub-standard

 quality  of  cement  will  contravene  the  provisions  of  the  Cement  Quality  Control
 Order  and  will  be  liable  to  penal  action.  By  and  large  there  have  been  no

 serious  complaints  about  the  quality  of  cement  produced  in  the  country.  The

 wages  of  the  workers  in  the  cement  industry  are  governed  by  the  various  Wage
 Board  Awards  for  the  industry.  The  exworks  price  of  cement  manufacturing
 units  has  been  fixed  on  the  recommendations  of  the  Tariff  Commission.

 No  contracts  for  cement  by  other  countries  were  cancelled  during  the

 year  1973,  1974,  1975  and  1976  due  to  the  sub-standard  quality.

 इंटरनेशनल  कम्प्यूटसं  लिमिटेड  gata  frotizaz  क  सहयोग  स  कम्प्यूटरों  का  उत्पादन

 1952.  श्रो  एस०  कल्याण  PES: |
 :  क्या  इलेक्ट्रानिकी  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  किलॉस्कर  के  सहयोग  से  कम्प्यूटर  बनाने  का  प्रस्ताव  ब्रिटिश  बहुराष्ट्रीय
 कर

 इंटरनेशनल  arcqed  लिम्टिड  के  किचाराधोन  है  ;

 .
 यदि  gt,  तो  तत्सम्बन्धोਂ  ब्यौरा  कया  है  और  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 सच  है  कि  इंटरनेशनल  कम्प्पूटस  लिमिट  ड  को  लाइसेंस  दिये  जाने  के  विरुद्ध

 माणु  ऊर्जा  आयोग  के  चेप्ररमैंन  ने  कुछ  ara feat  उठाई  हैँ  ;  और

 यदि  तो  उन्होंने  क्या-क्या  आपत्तियां  उठाई  हैं  और  उन  पर  सरकार  को  कया  Sta-

 feat  =  ?

 प्रधान  मंत्री  (at  पोरारणी  Fars)  :  नहीं  |

 (@)  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 तथा  :  परमाणु  आयोग के  श्री  UA  एन०  सेठना  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  मे  सर्व  इलेक्ट्रॉनिकी  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  सी०  आई०  के

 के  अध्यक्ष  को  हैसियत  उन  हानिकर  प्रभावों  के  संबंध  में  अपनो  चिन्ता  जाहिर  की  है

 जो  aad  इन्टरनेशनल  seqed  इंडिया  मंन्यूफक्चर  (aTgo  ato  आई०  लिमिटेड  द्वारा

 देश  में  आई०  सो०  क्रम  के  कम्प्यूटरों  के  बनाने  के  प्रस्तावित  कार्यक्रम  से  ई०  सी ०  आई०

 एल०  के  जाणिज्यिक  हितों  पर  साथ  हो  इससे  देश  में  कम्प्यूटरों  के  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  क्षत्र  में

 आश्व  मरता  प्राप्त  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  प्रयासों  पर  प्रभाव  ।  यह  सुर्निश्चित  करने

 के  लिए  कि  ई०  ao  आई०  एल०  के  काय क्रमों  पर  कोई  संभावित  हानिकर  प्रभाव  न  सरकार

 ने  मसले  argo  ato  आई०  एम०  को  आई०  Ato  क्रम  के  कम्प्यूटर  के  निर्माण  के  लिए

 हाल  डो  में  जारो  किए  गए  आराध-पत्र  में  यह  ad  लगाई  है  कि  यह  आशपर-पत्र  औद्योगिक  लाइसेंस  में

 art  तभों  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  जब  ज ज मस  आई०  alo  आई०  एम०  अपनों  दिदेशी

 इक्तरिटो  (areziq at)  को  घटाकर  40  प्रतिशत  कर  दे  जैसा  कि  विदेशा  मुद्रा  विनिमय  विनियमन
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 अधिनियम  के  अधीन  दिए  गए  अनुमोदन  के  अनुसार  आवश्यक  है  ।  मसस  argo  सी०  आई०  THO
 को  जारी  किया  गया  आशध-पत्र  आई०  सो ०  एल०  2904  क्रम  के  कम्प्यटरों  की  एक  निश्चित  संख्या

 अर्थात्‌ एसे
 100  कम्प्यूटरों  के  उत्पादन  के  लिए  तथा  कम्प्यूटरों  के  उपान्त  उपस्करो  (  पेरिफरल्स  )

 के  निर्माण  के  लिए  है  जितको  मस्त  आई०  सो०  आई०  THO  तथा  भारत  के  अन्य  अभिकरणों  की

 आवश्यकतां  होंगी  ।

 Television  Centres  in  the  States  of  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan

 1953  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Television  Centres  have  not  so  far  been  set  up-
 are. in  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  with  the  result  that  both  the  States

 deprived  of  such  useful  media  (except  some  areas  covered  by  the  telecast  made

 through  the  satellite);  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  both  these  States  would  be  able  to  get  the
 benefit  of  television  media?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):  (a)  and

 (b):  The  telecasts  made  under  the  Satellite  Instructional  Television  Experiment
 (SITE)  which  covered  six  States  in  the  country,  including  Madhya  Pradesh  and.

 Rajasthan,  ended  on  31-7-1976.  Subsequently,  Government  decided  to  provide
 continuity  of  the  service  in  these  States  by  setting  up  terrestrial  TV  transmitters
 at  six  Centres  during  the  Fifth  Plan  and  the  base  production
 centres  at  Delhi  Hyderabad  and  Cuttack.  Four  transmitters  have  so  far  been
 set  up  under  this  scheme,  the  first  one  having  been  commissioned  at  Jaipur
 (Rajasthan)  on  1-3-1977  and  the  second  one  at  Raipur  (Madhya  Pradesh)  on
 at  Muzaffarpur  (in  Bihar)  and  Sambalpur  (in  Orissa)  by  April,  1978.  A  proposaE
 at  Muzaffarpur  in  Bihar)  and  Sambalpur  (in  Orissa)  by  April,  1978.  A  proposal
 to  construct  studios  at  Raipur,  Muzaffarpur  and  Gulbarga  and  shift  the  base:

 production  studios  from  Delhi  to  Jaipur  is  under  consideration

 गालीचों  क  निर्माण  क  लिय  लाइसंस

 1954.  श्री  शिवाजी  पटनायक

 श्री  क०  ए०  राजन

 कया  उद्योग  मंत्रो  यहं  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजता  आयोग  ने  गालीचों  के  निर्माण  के  लिये  बड़े-बड़े  व्यापार  गहों  को  जारी  किय

 गय  लाइसंसों  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  मांगा  है

 क्या  उक्त  स्पष्टीकरण  दे  दिया  गया  है

 यदि  तो  उन  कंपनियों  के  नाम  तथा  अन्य  ब्यौरा  क्या  aw
 र

 क्या  पुर्वेवर्ट्ती  कांग्रेस  सरकार  ने  इत  लाइसेंसों  को  दी  थां ह  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 zat  मंत्री  (att  जाज  :  से  :  इस  मंत्रालय  को  गालीचे  बनाने  के  लिये

 बड़े  व्यापारिक  गृहों  को  arty  न» फप  गए  लाइसेंसों  के  बारे  में  योजना  आयोग  से  स्पष्टोकरण  मांगे

 के  बारे  में  कोई  भी  पत्न  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  फिर  भो  योजना  आयोग  के  एक  अधिकारी  ने  हस्तशिल्प
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 के  विकास  आयुक्त  का  ध्यान  बड़े  औद्योगिक  Tat  को  लाइसेंस  दिये  जाने  के  विषय
 पर  2  फरवरी

 1978  को  पत्र  में  छपी  इस  समाचार  को  ओर  आकृष्ट  किया  ह  ।  पिछली  सरकार  के  कार्यकाल  में

 (1)  मस  भारत  कारपेट्स  (2)  मस  मोदी  कारपेट्स  तथा  (3)  मसस  cases  कारपेटर

 एण्ड  वुलेन  इंडष्ट्रोज  लि०  को  लाइसंस  जारी  किये  गय  थे  ।  हाथ  से  बने  TIAVAT  के  उत्पादन  को  बढ़ावा

 देने  के  औचित्य  तथा  इससे  अधिक  रोजगार  मिलने  की  संभाव्यता  को  ध्यान  में  रखते  हुये  भविष्य

 गालौचों  को  मशानों  से  बताये  जाने  के  लिये  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जायगा  ?

 ससराल॑  वालों  हारा  स्त्रियों  को  परेशान  किय  जाने  क  बारे  a  प्रतिनिधि  मंडल

 1955.  श्र  कण०  जाफर  Ws  क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने  कंप  कृपा  करेंग  कि

 (a)  क्या  स्त्रियों  को  उतके  पतियों  और  ससुराल  वालों  द्वारा  परेशान  fay  जाने  के  बारे  में  एक

 प्रतिनिधिमंडल  हाल  ही  में  उनसे  मिला  था  ;

 क्या  प्रतिनिधिमंडल  ने  महिलाओं  को  जलाये  जाने  के  बहुत  से  मामलों  पर  प्रकाश  डाला

 और  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि  उन्हें  कानन  द्वारा  पर्याप्त  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  है  और

 यदि  तो  उतको  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  हूं  और  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 गृह  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  (attouzo  डो  (  तथा  :  20  1978

 को  महिलाओं  का  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  गृह  dar  से  मिला  तथा  दहेज  को  सामा  जिक  कुरी ति  तथा

 राल  बालों  दवारा  जितके  परिणामस्वरुप  कभा  कभ  जवान  महिलाओं  को  मुह्यु  हो  जातों

 है  अथवा  आत्महत्या  कर  के  बारे  में  बात  की

 प्रतिनिधिमण्डल  को  आश्वास  दिया  गया  था  कि  अथवा  हत्या  करने  के  प्रयास  के

 मामलें  अबवा
 महिलाओं  के  द्‌ दुव्यंवहार  से  संबंधित  किसी  अन्य  प्रक्षेप  अपराध  से  उत्पन्न  मामले  जब

 पुलिस  में  दर्ज  किपे  जायेंगे  तो  पुलिप  उचित  रुप  से  ध्यान  देगों  ।  प्रतिनिधिमण्डल  को  ag  भ  आश्वासन

 fear  गया  था  कि  यदि  इस  वदभ  में  पुलिस  को  लापरवाह  का  कोई  विशिष्ट  मामला  उनके  ध्यान  में

 जायगा  तो  उसको  जांच  को  जाएगी  ।

 Full-fledged  All  India  Radio  Station  at  Varanasi

 1956.  Shri  Chandra  Shekhar  Singh:  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  demand  has  been  made  on  behalf  of  the  people  of  Varanasi
 for  upgrading  Varanasi  Station  of  All  India  Radio  into  a  full-fledged  station

 (b)  the  time  by  which  it  will  be  done  and  the  details  in  this  regard;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  set  up  Television  Centre  at  Varanasi
 in  view  of  the  fact  that  this  place  has  been  the  Centre  of  civilisation  and  culture
 from  time  immemorial  and  if  so,  the  details  in  this  regard?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  (a}
 च  ज ह  Sir.

 (b)  The  work  on  the  construction  of  permanent  studioes  at  Varanasi  with  a
 view  to  converting  this  auxiliary  centre  into  a  full-fledged  station  is  likely  to
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 start  in  the  current  year  and!  the  studioes  are  expected  to  be  ready  by  the  end  of
 1980.

 (८)  Setting  up  of  a  T.V.  Relay  Centre  at  Varanasi  is  being  considered  along
 other  projects  for  inclusion  in  the  Draft  Roll-on-Plan  However,

 implementation  of  the  scheme  will  depend  on  the  approval  of  the  Planning
 Commission,  availability  of  resources  and  the  relative  priority  accorded  to  it.

 सेंसरशिप  नियम

 1957.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  सुचना  और  प्रयारण  मंत्री  22  1977

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  347  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  ने  नई  नोति  देते  समय  अश्लोलता  और  अशिष्टता  संबंधी  खोसला  आयोग

 को  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा हैं  ;

 क्या पे  faart  भारत  में  प्रदरोत  के  लिय  आयात  को  जाने  बालो  विदेशो  फिल्मों  पर  भी

 लागू  होगे  ;  और

 क्या  सरकार  का  ध्यान  फिल्मोत्सव  1978  में  दिखाई  गई  कुछ  फिल्‍मों  के  संबंध  में  To

 आई०  एफ०  ९  काउंसिल  के  श्रा  सुबोध  मुकर्जी  द्वारा  को  गई  टिप्पणियों  को  ओर  दिलाया  गया  हूँ  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  हां  ।

 फिल्म  Tact  बोड़े  को  जारो  किप  गए  artes  सिद्धांत  भारतीय  और  विदेशी  दोनों  प्रकार

 की  फिल्मों  पर  लागू  होंगे  |

 (7)  हां  ।

 अनुसूचित  अनूसूचित  जनजातियों  और  कमजोर  वर्गों  के  लिए

 कल्याण  योजनाओं  हि ह्तु  धनराशि

 1958.  श्री  do  ato  BlTFITT  :  क्या  गह  date  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  के  बजटਂ  में  अनुपूचित  अनुदूचित  जनजातियों  तथा  अन्य  कमजोर

 वर्गों  के  लिए  विभिन्न  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  का  Beware  किया  गया

 उपरोक्त  धनराशि  में  से  कितनों  धनराशि  व्यय  नहीं  की  धनराशि  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कल्याण  योजनाओं  से  भिन्न  अन्य  योजनाओं  पर  व्यय  कौ

 व्यपगत  हो  जाने  दोਂ  गई  ;  और

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तरदायों  परिस्थितियों  के  कया  कारण

 गुह  मंत्रालय  में  मंत्री  एस०  डो  :  यत  au  (1976-77)  के

 बजट  में  अनुपुचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  जत  जातियों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  के  लिए

 कुल  राशि  जितका  उपबन्ध  किया  गया  71,  18,  19,000  रु०  केवल  इकहत्तर  करोड़

 wae  हजार  ०७  थी

 तथा  :  कोई  धनराशि  feat  अन्य  योजना  पर  व्यत्र  नहीं  कौ  गई  थी  ।  स्वैच्छिक
 pa

 लों  को
 कम

 अनुदान  देने
 कारण  3:70  लाख  रुफय  को  राशि  खं  नहीं  को  गई  ।

 ह ड



 8  1978  लिखित  उत्तर

 agree  में  ग्रामोम  विद्युतीकरण  निगम  इजारा  eat  ध्  नई  परियोजनाएं

 1959.  श्री  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रा  यह  बताने  को  कृषा  करेंगे कि
 :.

 क्या  प्रामोण  वियुताकरण  निगम  ने  कुछ  नई  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दो  है  ;

 यदि  तो  इस  योज' 11 न  के  ata  महाराष्ट्र  में  किन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित

 किया  जायेगा  ;  और

 इसके  लिए  कितनों  राशि  wr  स्वकृति  दो  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (att  पी०  casa):  8  राज्यों  को  25  नई  ग्राम  विद्‌ूयुताकरण रण
 स्कीमें

 ग्राम  निगम  द्वारा  6  1978  को  स्वाकृत  को  गई  थीं  ।  1978  तक

 19  राज्यों  को  कुल  263  ग्राम  स्वाकृत  को  गई  थीं  ।

 इन  25  स्कॉमों  में  से  3  स्क्ामें  महा  राष्ट्र  की  हैं  जिनमें  5  वर्ष में  123  नए  गांवों
 का  ferecat-

 करण  946  कृषि  पम्पों  का  ऊजंन  करने  तथा  137  लघु  उद्योगों  को  बिजला  देने  और  1540

 घरेलू  कनेक्शन  देने  तथा  गांवों  में  980  स्ट्रोट  लाइटों  को  बिजली  देने  को  परिकल्पना  हैं  ।

 कुल  मिलाकर
 महू  राष्ट्र  में  पांच  वर्षों  में  पूरी  किए  जाने  के  लिए  20  प्राम  चिद्युती  करणਂ

 स्कौमें  चल  रही

 हू  जिनमें  563  नए  गांवों  का  विद्युतीकरण  4102  पम्पसेटों  तथा  364  लघु  उद्योगों  को  Sita

 करने  तथा  5866  शि्यिक  कनेक्शन  देने औ  र
 गांवो  में  4400  स्ट्रोट  लाइटों  को  बिजलों  देने

 की  परिकल्पना  है  ।

 तोन  carat  के  लिए  88.  004  लाख  रुपए  को  राशि  स्वोकृत  न्  गई  है  ।  1977/78

 बके  20  cATAl  के  लिए  निगम  ने  662,  45  लाख  रुपय  का  ऋण  स्वीकृत  किया  है  ।

 आदिवासियों  और  जनजातियों  क  व्यक्तियों  को  प्रति  व्यक्ति  आय

 1960.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  कया  योजना  मंत्रो  ag  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  देश  में  निम्नतम  torr  के  10  करोड़  लोगों  को  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  योजना  में

 क्या  विशिष्ट  सुझाव  दिए  गए  हैं  ;

 उनकी  श्रति  व्यक्ति  आय  क्या  है  ;

 आगामी  योजना  में  आदिवासी  और  जतजाति  के  व्यक्तियों  की  व्यक्ति  आय  की

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  और

 उनको  प्रति  व्यक्ति  आय  में  वृद्धि  के  लिए  योजना  में  क्या  लक्ष्य  हैं  ?

 प्रधान  नंत्री  मोरारजी  Taig)  :  गरीबी  के  स्तर  से  नोचे  रहने  वाले  लोगो  की  दशा

 को  चुधारने  के  लिए  away  योजना  में  carga  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  की  परिकल्पना  ।

 प्रति  व्यक्ति  आय  की  आय  के  समूहों  के अधार  पर  वर्गीकृत  नहीं  किया  जाता  ।

 और  :  ये  उप  जिनके  अंतरगत  230  लाख  जनजातीय  लोग  आए  अगली

 योजना  में  जारी  रहेंगी  |  योजना  पर  इस  समय  विचार  हो  रहा  एक  विनिर्दिष्ट  अवधि  में  पण

 रोजगार  देने  के  राष्ट्रीय  उद्देश्य  के  अनुरूप  ही  इन  उपयोजनाओं  में  यह  क्रम  इस  प्रकार
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 किया  जाएगा  कि  जिससे  जनजातीय  लोगों  के  परिवारों  को  अतिरिकत  आय
 प्राप्त  हो  सके  ।  इसका  मुख्य  बल  इन  विषयों  पर  छोटी
 वनोद्योग-प्रधानਂ  काय  भूमिहीनों  के  लिए  ऋण  और  विपणन  तथा  शिक्षा  ।

 बदरपुर  विद्युत  संयंत्र  का  नियन्त्रण  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपा  जाना

 1961.  श्री  नरेन्द्र  सिंह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बदरपुर  विद्युत  संयंत्र  का  नियन्त्रण  दिल्‍लो  नगर  निगम  को  सौंपे  जाने  के  बारे में  दिल्‍ली

 प्रशासन  से  उन्हें  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  हों  ।

 बदरपुर  ताप  विद्युत  केख  एक  क्षेत्रीय  aa  है  जिसे  दिल्लो  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  साथ-साथ

 उत्तर  क्षेत्र
 के  अन्य  राज्यों  की  बिजलो  को  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रोय  क्षेत्र  में  स्थापित

 किया  गया  हाल  हीਂ  में  यह  fara  किया  गया  है  कि  इस  विद्युत  केन्द्र  को  राष्ट्रय  ताप  विद्युत  निगम

 को  अंतरित  कर  दिया  जाए  |

 हेवी  इंजीनिर्यारंग  BICTT NA,  रांची  को  हुई  हानि

 1962.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  हैवो  इंजोनिर्यारग  कारपोरेशन  को  वहां  पर  विकसित को  गई  निर्माण

 क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिये  अ।वश्यकता  से  बहुत  कम  ्रपादेश  मिल  रहे  हैँ  ;

 1-1-78  को  वास्तविक  स्थिति  क्या  थ  ;

 क्या  विविधोक रण  कार्यक्रम  को  पुरा  कर  लिया  गया  है  और  वहां  पर  उनकें  अधोन

 दन  काय  शुरू  हो  गया  है  और  नई  वस्तुओं  के  लिये  fear  मांग  उत्पन्न  को  गई  है  ;  और

 निर्यात  के  लिये  किये  गये  प्रयास  किस  सीमा  तक  सफल  रहे  हो  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  1978-79  उत्पादन  के  कार्यक्रम में  एच०
 ई०

 सो०  के  पास  जो  क्रयादेश  है  तथा  निकट  भविष्प  में  प्राप्त  होने  वाले  क्रपादेश  पर्याप्त  है  ।  पहले  से

 सित  उत्पादन  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  करने  के  लिए  आगमी  वर्षों  में  एच०  ई०  सो०  को  अतिरिक्त

 TM  को  भवश्यकता  होगो  |  देश  के  साथ-साथ  विदेशी  बाजारों  से  अधिक  क्रयादेश  प्राप्त  करने

 के  लिए  मुनासिब  कदम  उठाये  जा  रहे  हैँ  ।

 1  1978  को  एच०  ई०  सी ०  के  पास  लगभग  206  करोड  रुपय  के  मूल्य  के

 थे

 एक  इंजानियारिंग  एकक  में  निरन्तर  विविधोकरण  TT RIT  उपकरणों  को  बाजार  मांग

 पर  निभर है
 ।  एच०  Fo  gto  ने  हाल  हो  में  जिन  मुख्य  क्षेत्रों  में  विविधोक रण

 किया
 है  वे  हैं--खनन

 उपकरण  का  समान  उठाने-रखने  के  सोमेंट  संयंत्र  चोनो  संयंत्र

 नि  के  उपकरण  कि  अ करण  तथा  स्पोंज  आय  रन  बन  |  ह  q  ;  उपकरण  निमित  करना  14  माइन  वाइडर  तथा  7.  84  करोड़
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 रुपये  मूल्य  के  सामान  उठाने-रखने के  उपकरण  के  parte  प्राप्त  हो  चुके  हैं  तथा  कार्यान्वित  किये  जा

 रहे  युक्तिसंगत  सहयोग  करार  पर  अंतिम  रूप  से  निणंय  हो  जाने  के  एच०  ई०  सी ०  को  अन्य

 उपकरणों  के  क्रयादेश  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 लगभग  30  करोड़  रुपये  मूल्य  के  उपकरणों  के  निर्यात  के  क्रयादेश  प्राप्त  हुये  हैं  ।

 तापीय  ada  क  निर्माण  संबंधी  विशषज्ञ  पेनल  की  सिफारिशें

 al 1  करेंग  कि  : 1963.  श्री  कठ  राममूति  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  @

 तापोय  संयंत्रों  के  अधिक  तेजी  से  निर्माण  के  संबंध  में  मंत्रिमण्डल  की  उपसमिति  द्वारा

 नियुक्त  विशेषज्ञ  पेनल  ने  क्या  सिफारिशें  की  हें  ;  और

 उन्हें  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  और  :  विद्युत  विकास  कार्यक्रम  का  निष्पादन

 करने  के  लिए  वर्तमान  निर्माण  अभिकरणों  की  पर्याप्तता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  और  ताप  विद्युत

 परियोजनाओं  के  निर्माण  में  शीघ्रता  लाने  के  लिए  सुझाव  देने  के  निमित्त  सरकार  द्वारा  गठित  समिति

 ने  अभो  तक  अपनो  frqre  seta  नहीं  कौ  है  ।

 Power  Shortage  in  Industries

 1964.  Shri  Birendra  Prasad:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to

 State:

 (a)  whether  both  big  and  small  industries  are  unable  to  utilize  their  full

 capacity  due  to  power  shortage  and  the  percentage  by  which  production  has
 fallen  on  this  account;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  meet  the  power
 shortage?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  In  as  much  as  the

 industry  sector  accounts  for  about  60%  share  in  the  total  consumption  of  electrical

 energy,  power  cuts  other  than  of  marginal  percentage  have  an  impact  on  indus-
 trial  production,  particularly  in  the  case  of  continuous  process  industries  such
 as  aluminium,  caustic  soda,  calcium  carbide,  graphite  electrodes  etc.,  which  are
 also  power  intensive  in  terms  of  their  process.  However,  it  is  difficult  to  identify
 the  loss  in  industrial  production/under-utilization  of  capacity  due  to  power
 shortage  alone  as  other  factors  like  lack  of  finance,  slackness  in  demand,  labour

 disputes,  availability  of  inputs  etc.  also  affect  the  industrial  production.

 b)  (i)  About  2000  MW  are  expected  to  be  commissioned  this  year  upto
 March,  1978.  For  the  year  1978-79,  a  target  of  3662  MW  of  capacity  has  been
 fixed  consisting  of  2655  MW  of  thermal  and  1007  Mw  of  hydro  capacity,
 Further,  steps  are  also  being  taken  to  improve  the  performance  of  the  existing
 thermal  power  stations.

 (ii)  Since  some  of  the  industries  can  make  up  their  shortage  of  electrical

 energy  by  generating  their  own  energy  from  the  process  operations  in  what  is.
 known  as  the  ‘Total  Ener  it  has  recently  been  decided  that  n

 future,  whenever  a  letter  of  intent/industrial  licence  is  issued  in  respect  of  an
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 industry  where  either  process  steam  will  be  required  or  waste  heat  will  be
 available;  a  condition  should  be  imposed.  that  the  entrepreneur  will  install  cap-
 tive  power  generation  capacity  of  the  size  subject  to  applicable  elec-

 tricity  regulations.  This  would  be  particularly  valid  in  the  case  of  continuous

 process  industries  which  use  stream  and  power.

 (ili)  In  order  to  alleviate  the  problem  created  by  unforeseen  cuts  of  power
 supply  and  to  ensure  that  interruption  in  production-as  a  result  of  such  power

 it  has  been  decided  to  extend  the cuts  are  minised  to  the  extent  possible,
 facility  for  import  of  stand-by  diesel  generating  sets  to  actual  -users  who  may
 require  such  stand-by  power  supply  to  sustain  their  production  effort.  Keeping
 this  in  view  import  of  diesel  generating  sets  is  permitted  for  sizes  above  625  KVA
 without  following  the  advertisement  procedure.

 मंत्रिपरिषद  क  सदस्यों  क  लिए  आचरण-सं  हिता

 1965.  थ्रो  हितो  देसाई  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  के  सदस्यों  के  लिए  कोई  आचरण-संहिता  है  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धो  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  ?

 गुह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  और  (@)  :  मंत्रियों
 के

 लिए

 एक  आचरण  संहिता  है  ।  संहिता  की  एक  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रखी  जातों  है  ।  में

 रखा  गया  संख्या  एल०  zo  1742/78)

 Improvement  in  Transport  System  in  Bihar

 1966.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Shipping  and

 Transport  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  Bihar  have  submitted  a  scheme  to  the  Central

 Government  to  bring  about  improvement  in  transport  system  in  the  State  during
 1977-78  and  1978-79  and  asked  for  more  amount  for  the  purpose;  an

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  No  such

 scheme  has  been  received  by  this  Ministry.

 (b)  Does  not  arise.

 प्रथम  aT aT)  के  पदों  act  पदोन्नति  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए

 आरक्षण

 1967.  श्री  faa  नारायण  सरसूनिया  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  भारत  सरकार  के  प्रथम  श्रेणी  को  निम्नतम  में  उन  रिक्त  स्थानों  के  लिए  जो  qay-

 न्ञति  द्वारा  भरे  जाते  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कितने  प्रतिशत  आर

 क्षण  किया गया  है  ;

 क्या  जेसा  कि  तासरों  श्रेणी  के  भीतर  श्रेणी  चार  से  श्रणी  तोन  और  श्रेणी  तीत  से  श्रेणी

 दो  की  सेवाओं  में  पदोन्नति  के  मामले  में  व्यवस्था  प्रथम  श्रेणी  की  न्यूनतम  सेवाओं  में  आरक्षित
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 wet  पर  पदोन्नति  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  पुथक  रूप  हाबिस

 करने  की  व्यवस्था की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  सरकार  का  विचर  प्रथम  श्रेणी  को  सेवा  के

 मामले  में  भो  श्रणी  तीन  और  दो  को  सेवाओं  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  स्थानो  के  लिए  अपनाई

 जा  रही  नोति  के  समान  पृथक  रूप  से  विचार  करने  को  व्यवस्था  कंरने  के  बारे  में  निदेश  जारी  करने  का

 TE  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  अनुसूचित  जातियों  के  लिए

 15  प्रतिशत  तया  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  75.0  प्रतिशत  |

 (a)  तथा  :  समूह  | लिमन  111)  से  समूह  11)  में  समूह  t.)  IT)
 के  भोतर  तंथा  समूह  ‘a’  ह् (श्रेणा  11)  से  समूह  क  I)  की  निम्नतम  सौढ़ी  में  चयन

 के  आधार  पर  की  जाने  वालो  पदोन्नति  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए

 विचार  किए  जाने  को  कोई  पूथक  व्यवस्था  नहीं  है  ।  केवल  समूह  तथा  समूह  | लियान |  पदों/सेवाओं  में

 चयन  के  आधार  पर  पदोन्नति  के  संबंध  में  विचार  किए  जाने  के  लिए  पृथक  व्यवस्था  कौ  गई  है  ।  समूह
 गਂ  से  समूह  beet  में  और  समूह  [eI  को  निम्नतम  सोढ़ी  में  चयन  द्वारा  पदोन्नति  के  मामले  में  अनुसूचित

 जातियो/अनुसुचित  जन  जातियों  के  लिए  ऐसा  कोई  पृथक  रूप  से  विधार  का  क्षेत्र  निर्धारित  नहीं  किया

 गया  क्योंकि  इन  उच्चतर  पर  एक  ओर  अनुयुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जातियों

 के  दावों  और  दुरी  ओर  प्रशासन  की  कार्य  कुशलता  तथा  वरिष्ठ  योग्यं  व्यक्तियो  के  मनोबल  के

 रक्षण  के  संतुलन  बनाए  को  बहुत  अधिक  आवश्वकता  के  अनुभव  किया  जाता  है  इस

 स्थिति  में  कोई  परिवतन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 अ  co  अ
 ‘@ सभी  पदों  अर्थात्‌  समूह

 '
 तथा  to  ह  TIM,  I,  तथा  1)

 में  जातिपो/अतुसूचित  जन  जातियो  के  लिए  वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता  के  आधार  पर  की

 जाने  बाली  पदो्नतियो  में  15  प्रतिशत  तथा  ्  प्रतिशत  तक  आरक्षण  उपलब्ध  है  इन

 नतियो  में  इस  प्रकार  का  कोई  Pearce  करने  का  क्षेत्र  नहीं  fag  उनको  सापेक्ष  वरिष्ठता  पर  ध्यान

 दिए  aqqhatar  जातिपों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  उम्मोदवारों  को  आरक्षित  feat

 पदोन्नत  किया  बशर्तें  कि  वे  पद  के  लिए  निर्धा  रित  भर्ती  निथमों  की  शर्तो  के  अनुसार  पात्र  हो

 और  यदि  वे  उसके  उपयुक्त  पाए  जाएं  |

 रामगंदम  सुपर  तापीय  चिदयत व चो च  संपंत्र  का  निर्माण

 1968.  श्री  जो०  एस०  रेड्डी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 रामगंदम  सुपर  तापीय  विद्युत  संयंत्र  का  fanto-ara  कब  शुरू  होगा  ;

 इसके  पूरी  करने  की  समय-सुची  क्या  है  ;  और

 इसके  द्वारा  उत्पादित  कौ  गई  बिजली  का  कितना  हिस्सा  आन्ध्र  प्रदेश  को  दिया  जाएगा

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  (#)  और  :  प्रथम  चरण  मैं  1100  मेगावाट  को

 घ्रतिष्ठिपनी  वाले  ways  सुपर  ताप  विद्युत  सयंत्र  के  लिए  सरकार  ने  अभी  हाल  हो  में  अनुभोदन

 प्रदान  करे  fear है  |  इंस  चरग में  200-200  arrarz  वाले: तीने  यूनिट  और  500  AA  को

 ठ््फ्रे



 Written  Answers  March  8,  1978

 यूनिट  होगा  ।  200  मेगावाट  के  प्रथम  उत्पादन  यूनिट  को  1982-83  में  चालू  करने  का  तथा  उसके

 बाद  के  200-200  मेगावाट  के  यूनिटों  को  छः-छः  महीने  के  अन्तराल  से  चालू  करने  का  कार्यक्रम

 है  ।  500  मेगावाट  का  यूनिट  1984-85  में  चालू  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 रामगुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  केंद्र  एक  क्षेत्रीय  केंद्र  होगा  और  इससे  होने  वाले  लाभों  का

 आबंटन  दक्षिण  क्षेत्र  के  राज्यो  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  किया  जाएगा  ।  ate  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों

 और  ta  राज्य  tat  को  इस  केंद्र
 से  विद्युत  के  आवंटन  के  बारे  में  निर्णय  अभी  लिया  जाना  है  ।

 को  दुर  तक  भार  करने  बाल  विमानों  में  afcataa  किया  जाना

 1969.  शो  डी०  डी०  देवाई  :  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताते  को
 करेंगे  कि  1

 क्या  को  दूर  तक  भार  करने  वाले  विमान  में  परिवतित  करने  के  बारे  में  कोई

 अध्ययन  किया  गया  है  ;  और

 क
 यदि  तो  इन  अभ्यासों  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  aft

 arta tt
 ा

 11 डोप  पेनीट्रेशन  विमानों  से  जिन  कार्यों  को  की  जाती  उन  कार्यों  को  करने  के

 लिए  fan  विमानों  में  किचित  create  करना  संभव  नहीं  है  ।

 कलकता  के  गार्डन  रीव  as  मं  एक  बल्क  करियर  चलाये  जाते  समय  हुई  gazat

 1970.  श्री  क  ०  मालया  :

 श्री  gra  विक्रम

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  7-2-1978  को  दक्षिण-पश्चिम  कलकत्ता  के  गाडन  रीच  में  इसके  ars  में  एक  बल्कि

 करियर  चलाये  जाने  के  समय  एक  ster  में  गाडन  रोव  farfarsd  एण्ड  इंजोनियसं  लिमिटेड  का

 एक  सहायक  प्रेक्षक  मारा  गया  था  तया  तोन  अन्य  श्रमिक  घायल  हुये  थे  और  इनमें  से  एक  श्रमिक

 गम्भीर  रूप  से  घायल  हुआ  था  ;

 पदि  हा  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 दुबंटता  का  शिकार  हुपे  को  मुआवजा  देने  और  ऐसो  दुबेटनाओं  की  पुनरावृत्ति

 को  रोकन  के  लिए  क्या  कायवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag)  :  (4)  और  (q)  :  बल्क  केरियर  जलावतरण

 के बा स ्  जब्र  उसे  गोदी  से  जा  रहा  था  तो  उत  समय  एक  सहायक  पर्षवेक्षक  और  तौन

 के  TAN  वाले  खतरनाक  इलाके  में  भटक  गए  और  नायलान  के  रस्से  के  अचानक

 घात  के  कारण  उन्हें  AE  लग  गई  ।  गोदो  को  में  घायलों  कौ  तत्काल  उपचार  किया  गया

 और  फिर  उन्हें  अव्पत्ताल  में  भज  दिया  गया  ।  इनमें  सहायक  पपंवेक्षक  को  रास्ते  में  मृत्यु  हो  घायल

 कमंचा रियों  में  से  दो  अस्पताल  में  प्रथम  उपचार  के  बाद  उसी  दिन  छुट्टी  दे  दी  गई  ।  तीसरे

 चारी  का  अस्पताल  में  उपचार  किया  गया  और  अब  वहू  ठीक  हालत  में  ड्यूटी  पर  आ  गया  है  ।
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 कम्पनी  ने  कर्मचारी  राज्य  बोमा  अधिनियम  के  अनुसार  दुघंटना  के  शिकार  इन

 रियो
 को  मुआवजा  देने  को  की  है  ।  अन्य  fez  तथा  अन्य  खर्चों  का  वहन  कम्पनी  ने  किया

 हैं  ।

 राज्य  सरकार  के  कारख।ना  निदेशालय  ने  इस  मामल  में  कानूनों  तौर  फर  जांच  शुरू  कर  दो  है

 और  इस  की  रिपोटे  वे  शीघ्न  हो  प्रस्तुत  करने  वाले हैं  |  इस  कम्पनी  ने  लंगर-स्थल  के  रस्सों  वाले

 खतरनाक  इलाके  में  अनधिकृत  व्यक्तियों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  पर्याप्त  सुरक्षा  उपाय  के  रूप

 इस  इलाके  में  तार  लगाने  का  फैसला  किया  है  ।

 राज्यों  में  sleet  की  मांग  और  उसकी  सप्लाई

 1971.  डा०  सुब्रहमण्यम  tare  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वष॑  1976,  1977  और  1978  (aqarfaa)  के  दौरान  अखिल  भारतोय  आधार

 पर  कोयले  को  मांग  और  उसके  उत्पादन  सम्बन्धों  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उक्त  वर्षों  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  कोयल  को  मांग  को  तुलना  में  कोयले  की

 विक  सप्लाई  सम्बन्धों  आंकड़े  क्या  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  TWAaTTA7)  :  और  (a)  :  कोयने  की  उत्पादन  और  सप्लाई

 के  वर्ष  1976-77  के  वास्तविक  आंकड़े  तथा  ः व्षं  1977-78  और  1978-79  के  अनुमानित  आंकड़े

 नीचे  दिए  गए  हँ
 :--

 टनो  में  )

 ag  मांग  उत्प  ra

 1976-77  103.  37  101.04  98.4

 नमा  fra  105.00  101.00  न
 103.0 1977-78  ot  rad

 )

 112.00  113.5 1978-79  )  112.00

 उत्पादन  और  मांग  के  बोच॑  को  आशा  है  कि  स्टाक  से  पुरी  कर  दी  जाएगी  i

 उक्त  आंकड़ों  में  देश  के  सभो  राज्यों  को  वास्तविक  और  अनुमानित  मांगें  तथा  की  गई  सप्लाई

 शामिल  हैं  ।

 किस्म  नियंत्रण  और  लागत  मूल्य  संबंध

 1972.  भी  शम्भू  नाथ  चतुर्वेदी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ढारा  अपने  एक  निणंय  में  fer  नियंत्रण  और

 लागत  मूल्य  TTayT  के  मामले  में  उपभोक्ता  के  हिंतो  को  रक्षा  करने  के  लिए  उद्योग  में  औम्बुइसमेन  संस्था

 बनाने  के  लिए  दिए  गए  सुझाव  पर  ध्यान  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 उद्योग  weft  जाज
 हाँ  ।

 सरकार
 किस्म

 नियंत्रण  और  मूल्य  लागत  संबंध  के  मामले  में  उपभोक्ता  के  हित  की  रक्षा

 करने  के  लिए  उद्योग  में  आम्बडतमेन  संस्थान  को  प्रस्ताव
 को  व्यवहारिक  नहीं  समझती  इस  उद्देश्य

 के  लिए  तंत्र  लागत  एवं  मूल्य  एकाधिकारी  और  sfaararars  व्यापार  व्यवहार
 आयोग  भारत  मानक  संस्था  पहल से  हो  आस्तित्व  में  है  ।  देश  में  उपभोक्ता  आन्दोलन  को

 बृहत
 ATATT  पर  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  कि  उपभोक्ता  के  अधिकारों  के  लिए  आग्रह  किया  जा

 सके  और  इस  संबंध  में  विद्यमान  कानूनी  उपबन्धों  को  भो  उपयुक्त  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश क  alate  erat  के  गांवों का  विद्युतीकरण

 1973.  श्री  जगनाथ  शर्मा  :
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के
 पवंतीय  क्षेत्रो

 में  कितने  गांव  हैं  जिनमें  अभी  तक  विद्युतीकरण  किया  जाना

 इन  गांवो  के  fara rawt  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  निकट  भविष्य  में  प्रत्येक  ata  का  विद्युतीकरण  करने  के  लिए  कोई  समयबद्ध

 क्रम  तैयार  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पो०  :  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के पवबंतोय  क्षेत्री  में  कुल

 15,010  गांव  है  ।  इनमें  2,501  गांव  विद्युतोकृत  किए  जा  चुके  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  के  क्षेत्रो

 में  जिन  गांवो  का  अभी  विद्युतीकरण  किया  जाना  है  उनकी  संख्या  12,509  है  ।

 निधियों  को  कमो  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रो  में  ग्राम  विद्युतीकरण  योजना ओं
 का

 अलाभकारो

 इन  क्षेत्रों  में  धीमी  प्रगति  के  मुख्य  कारण  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  भार  क्षमता  और  भार  वृद्धि  भी  पर्याप्त  नहीं  है

 (7)  और  :  पिछड़े  क्षेत्रों  को बिजली  को  सप्लाई  करने  के  लिए  सरका र  प्रतिबद्ध है
 ।  आगामी

 वर्षो  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  को  शोध  हो  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 मंत्रालयों  में  अतिरिक्त/संयुक्त  सचिवों  की  संख्या

 1974.  श्री  सतोर॑जन  भक्त  :  कया  गह  मंत्रो  यहं  बताने  को  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ल  में  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  जिनके  सम्बद्ध  और  ATTACH

 कार्यालय  और  रेलवे  सीमा-शुल्क  और  आयकर  विभाग  शामिल  नहीं

 अंतिरिक्त  सचिकों  और  dara  सचिवों  के  कितने-किंतने  पद  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  पद  भारतीय  प्रशासनिक  से  वा  द्वारा  और  कितने  पद  अन्य  सेवाओं  के

 कारियों  द्वारा  भरे  जाते  हैँ  और  इन  सेवाओं  के  प्रतिनिधित्व  कौ  प्रतिशतता  feat  है  ;

 क्यो  मंत्रालयों  में  उच्च  पदों  के  लिए  अन्य  सेवाओ  को  प्रतिनिधित्व  अब  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 है प  ;  यदि  तो  तत्संबंधो  तथ्य  क्या  हैं  ;  और

 क्या  नियुक्ति  के  मामलें  में  कम  सेवावंधि  घाले  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अर्धिर्का

 को  अन्य  सेवाओं  के  वरिष्ठ  अधिकारियो  की  तुलना  में  अधिमान  दिया  जाता  है  और  afe  तो  इंस

 विषमता  को  दुर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जायेंगे  ?
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 गह  मंत्रालय मं  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  :  एक  विवरण  dau

 जिसमें  अपेक्षित  सुचना  दी  गई  है  ।

 (a)  और  (4)  :  केन्द्र  मे ंउप  सचिव और  उससे  ऊपर  के  स्तर के  कायं-अवधि पद  किसी  सेना

 विशेष  के  अधिकारियों  के  लिए  आ  रक्षित  नहीं  होते  हैं  ।  ए  से  पदो  प्रत्येक  पद  को  विशिष्ट  अपेक्षाओं

 और  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  प्रस्ताव  अधिकारियो  को  योग्यताओ  अनुभव  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  अखिल  भारतीय  सेवाओ  और  अन्य  संगठित  केन्द्रीय  समूह  $n?  सेवाओं  के  उपलब्ध

 कारियों
 में

 उनको  उपयुक्तता  के  आधार  पर  भरा  जाता  है  ।  एसे  कार्य-अवधि  पदों  पर  विमुक्ति

 हेतु  विचार  करने  के  लिए  सेवा  की  एक  जेसी  अवधि  अपनाई  जाती  है

 विवरण

 दिल्‍ली  में  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयो/विभागों  (arag  तया  अधीनस्थ  कार्यालयों  और  waa,

 डाक  व  सीमा  शुल्क  TAT  आयकर  को  छोड़कर )  में  अपर  और  संयूवत  सचिव

 के  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  भारतीय  प्रशासन  सेवा  अन्य  Barat  के  अधिकारियों  संख्या

 दर्शाने  वाल  विवरण  3-3-1978  को

 नाटा

 दिल्ली  में  निम्नलिखित

 पदों  पर  सेवा  कर  रहे

 कारियों  की  संख्या  जोड़

 mo  सवा  सचिव  प्रतिनिधित्व

 सं०  afta  अपर  सचिव  संयुक्त  से  5  तक  )  का  प्रतिशत

 सहित  अपर  सचिव

 सचिव  संयुक्त

 सचिव
 सहित

 )

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

 1  भारतोय  प्रशासन

 28  24  110  162
 4024  57.9

 2  अन्य  20  17  81  118  42

 जोड़  48  41  191  280  100.0

 न

 *zay  केन्द्रीय  विद्युत  इंजोनियरो  भारतीय  आधिक  भारतोय  सोमान्त  क्षेत्र  प्रशा

 सन  औद्योगिक  प्रबन्ध  इंडियन  ASAT  फैक्ट्री  भारतीय  पूर्ति  केन्द्रीय

 fafa  सेवा/किन्द्रीय  कम्पनी  कानून  केन्द्रीय  सचिवालय  भारतीय  लेखा  परोक्षा

 तथा  लेखा  सेवा/भारतीय  सिविल  लेखा  भारतीय  रक्षा  लेखा  भारतीय  विदेश

 भारतीय  पुलिस  भारतीय  डाक  भारतीय  राजस्व  भारतीय  रेल  सेवाएं  (argo

 आर०  ए०  आई०  आर०  टी०  आदि  शामिल  हैं  ।
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियां

 1975,  डा०  भगवानदास  राठोर
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  qat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 चालू  वित्तोय  वष  में  31  1978  तक  कौ  अवधि  में  अनुसुचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  व्यक्तियों  को  भागो  पर  बसें  चलाने  के  लिए  बस  लाइसेंस

 के  संबंध  में  मंत्रालय  और र  केन्द्रीय  सरकार  के  aara  राज्य  के  प्रशासन  द्वारा  घोषित  लक्ष्यों  को  कहा

 तक  पुरा  किया  गया  है

 क्या  दिल्लो  प्रयासन  ने  भो  इस  निणंय  को  पुरी  तरह  क्रियान्वित  नहीं  किया है  ;  और

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  उन  व्यक्तियों

 के  नाम  क्या  है  जिनको  बस  लाइसंस  दिए  गए
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  (  ट्रकों  के  लिए  परमिट  देने  के  मामले  में

 अनुसुचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  की  तब  की  जा  सकती  है  जब

 मोटर  गाड़ी  अधिनियम  1939  में  उपयकक्‍्त  रूप  से  संशोधन  किया  जाए  ।  इसके  लिए  और  कछ  ara

 प्रयोजनों  के  लिये  अधिनियम  में  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  संसद  के  चाल  सत्र  में  पुरःस्थापित  करने

 की  संभावना है  ।  इस  समय  इस  मामले  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  कोई

 fas  कोटा  अथवा  आरक्षण  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 आई०  ए०  आई०  एफ०  एस०  और  आई०  पी०  एस०  क  लिय  एक  ही  Trezta  योग्यता  परीक्षा

 आयोजित  करना

 1976.  श्री  v IAAT  वशिष्टਂ  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अध्यक्ष  ने  आई०  ए०  आई०  Tho

 एस०  और  आई०  पी०  एस०  लिए  एक  ही  योग्यता  परीक्षा  के  विचार |का
 aaa  किया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  के  अध्यक्ष  ने  सेवा  सम्बन्धों  मामलों  को

 टाने  के  लिए  यू ०  पी ०  एस०  सी ०  को  अपीलीय  प्राधिकार  के लिए  कहा  है  ;
 और

 सरकार  द्वारा  यदि  इन  विचारों  पर  कोई  fear  गया  है  तो  वह  कया  है  और  यदि

 उम  पर  कोई  fara  किया  गया  है  अथवा  faa  जाने  का  faarz  है  तो  ae  कया  है
 ?

 गह  राज्यमंत्री  एस०  डी०
 :  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  के
 अध्यक्ष

 ने  सरकार  और  साव  जनिक  क्षेत्र  के  संगठनों  के  अधीन  कनिष्ठ  श्रेणी

 तथा  स्तरों  कह  | जिनी |  तथा  पर  सीधी  भर्ती  के
 सभी  पदों

 के  लिए  राष्ट्रीय

 योग्यता  परीक्षा  को  एक  सामान्य  योजना  का  सुझाव  fear  है  ।

 जी

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है
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 Secretary  of  Ministry  detained  by  POUNCE Dalina

 1977.

 shi  oop
 Nath

 seh
 Yadav

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  Secretary  of  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 was  detained  for  more  than  two  hours  in  Shriniwaspuri  Police  Station  in  Delbi

 ‘on  the  21st  January,  1978 ;

 (b)  whether  a  police  officer  has  been  suspended  without  conducting  an

 enquiry  into  the  incident;  and

 (c)  the  action  being  taken  to  check  incidents  of  vagrancy  in  Delhi  so  that

 ‘police  could  function  effectively?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  5.  D.  Patil) :  (a)  &

 (b):  According  to  the  information  available  with  us,  on  the  night  between

 29-30/1/78,  at  about  0045  hrs.  Shri  Naik  while  travelling  in  a  car  stopped  at
 the  Ashram  Chowk  to  wait  for  his  family  which  was  coming  in  another  car.  An
 ASI  of  the  Delhi  Police  who  was  in  charge  of  the  Police  Post  established  near
 this  site  accosted  him  and  later  directed  him  to  go  to  the  Police  Station  along
 with  him.  The  matter  was  brought  to  the  notice  of  the  higher  authorities  and

 a  departmental  enquiry  has  been  ordered  against  the  ASI.  Meantime,  the  ASI
 was  placed  under  suspension  as  preliminary  enquiries  established  certain  lapses
 on  his  part.

 (c)  Delhi  Police  is  taking  action  under  Bombay  Police  Act  and  preventive
 ‘sections  of  Cr.  P.  C.  to  check  incidents  of  vagrancy.

 Action  on  Report  of  Shah  Commission

 1978.  Shri  Mritunjay  Prasad:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Shah  Commission  set  up  to  enquire  into  the  excesses  committed

 emergency  would  submit  to  Government  piecemeal  reports  on  comple-
 tion  of  enquiry  on  each  charge  or  would  submit  a  consolidated  report  on  the

 ‘completion  of  enquiry  into  all  the  charges;

 (b)  if  piecemeal  reports  are  likely  to  be  received,  the  charges  on  which  first

 report  would  be  received  indicating  the  time  by  which  such  a  report  would  be

 received  ;  and

 (cy  whether  Government  would  wait  for  the  report  of  Shah  Commission
 or  would  start  taking  preliminary  departmental  action  and/or  action  under.
 Indian  Penal  Code  even  before  the  report  of  Shah  Commission  is  received?

 The
 Mini

 er  of  State  im  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  S.  D.  Patil):  (a),
 (0)  &  (८)  :  The  Shah  Commission  have  indicated  that  they  may  submit  an  interim

 report  and  that  no  decision  has  been  taken  as  to  when  and  on  what  terms  of  re-
 ference,  the  interim

 till  30-6-1978.  The  Government  will  await  its  report.
 port  will  be  submitted.  The  term  of  the

 Commission
 is
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 भारत  क्राकरी  एकक

 1979.  डा०  बापू  कालदात :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कुपा  करेंग

 कि  :

 भारत  में
 क्राकरी  एककों  की  उनके  उनकी  स्थापना  का

 क्षमता  और  निर्यात  कौ  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 बष॑  1975,  1976  और  1977  के  दौरान  पंजीकरण  के  लिए  जारी  किए
 गए  लाइसेसों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (7)  क्या  नए  एककों  की  स्थापना  के  लिए  अथवा  निर्यात  के  लिए  कोई
 पर्व  अनुमत  आवश्यक

 होती  है
 ?

 उद्योग  मंत्री
 जाज  :  (=)  देश  में  क्राकरी  बड़े  क्षेत्र/संगठित  क्षेत्र  तथा  लघु क्ष qa  में

 aa
 बताई

 जादो  हैं
 है  बड़े  क्षे  त्र/संगठित'  क्षत्र वी  क्राकरी  एककों  से  संबंधित  जानकारी  नीचे  दी  गई  —

 वार्षिक  एककों  द्वारा  किय

 एकक  का  नाम  उत्पादन  गया  निर्यात

 क्षमता  (Ato ०  (He  में  )

 टनों
 en ा

 गवर्नमेंट  गुडूर  प्रदेश  )  धव  50

 परशुराम  पाटरी  ५ बक्स  Ho  थानगढ़,गुजरा  1,440  नगण्य

 नगण्य SAEe  सिरेमिक्स  गजरात  *  3,600

 हितकारी  qTetiar  fao,  फरीदाबाद  )
 4,800  42,

 1975-76

 5  काश्मीर  सिरेमिक्स  fro,  कटुआ  एवं  996

 tess  पाटरी  aaa  केरल  ध  150  नगण्य

 केरल  सिरेमिक्स  लि  ०,  कुन्दरा  केरल  450  न्

 (0 4६  an
 8  नवभारत  wets  लि  ०,  बम्बई  2,700  0  0  रुपए

 1976-77 में

 सेंट्रल  पाटरी ज  लि  ०,  नागपुर  क  820  नगण्य

 10  3,600 To पी०  सिरेमिक्स  उत्तर  प्रदश

 11.  बंगाल  पाटरी ज  लि  ०,  कलकत्ता  क  नक  11,840  55,700  रुपए

 1975-76 में

 12  एलाइड  सिरेमिक्स  fatto  कलकत्ता  600  तनगएय

 13  नालन्दा  सिरिमिक्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि  ०,  रांची  3,000

 ह  ह  ed  ee  ed ed

 योग  34,04

 av  1972  के  दौरान  हई
 लघु  उद्योगों  की  गणना  के  अनुसार  148  लघु  क्षेत्र में  क्राकरी

 का  उत्पादन  करने  में  लगे  हुए  थे
 |  वर्ष  1972 में  उनका  उत्पादन 2.

 29  करोड़
 का  हुआ  लघ

 एककों  ने  क्राकरी  का  कोई  निर्यात  नहीं  fear  |
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 8  1978  लिखित

 किस  वर्ष  में  एकक  एकक का  लाइसेंस  प्राप्त

 की  संगठित  क्षत्र  में  रजिस्टरड  वार्षिक

 एकक  का  नाम  क्षमता लाइससी कृत
 Ly Sah doe a ie रजिस्टड  किया

 गया

 डा०  पी०  आर०  1977  200  ठन

 फरीदाबाद
 )

 2  हितकारी  पॉटरीज  प्रा०  fato,  1975  फरीदाबाद  2,400 टन

 फरीदाबाद  )  )

 य ू०  पी ०  सिरेमिक्स लि  1976  गाजियाबाद  2,400 ठन

 गाजियाबाद  Fo)  )  (afafrar)

 गुजरात  सिरेमिक्स  प्रा०  लि  ०,  1977  जिला  600 टन

 गुजरात  )  सुरेन्द्रनगर

 (TTT) o

 डेल्टा  पॉटरीज  लि  ०,  1977  गुड़गाव  1,800  टन

 गुड़गांव  )  )

 श्री  सी  ०  नई  दिल्‍ली  .  1977  जिलान्खम्मान  1,690  ठन

 प्रदेश )

 क्राकरी  के  fata  के  लिए  पुर्व-अनुमति  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  नए  एककों की  स्थापन

 के  लिए  cay ptaat,  जहां  होती  औद्योगिक  ला  इसें  सिंग  प्रविधियों  के  अनुसार  वी  जाती  हैँ  ।

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  31  को  बिहार  में  सहरसा  से  जोड़ना

 2

 1980.  श्री  बी०  पी०  मण्डल  :  क्या  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे
 fa  .

 कण  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  में  कोसी  डिवीजन  के  मुख्यालय

 Ht  सहरसा  से  राजपथ  संख्या  31  द्वारा  जोड़ने  की  मांग  दीर्घावधि  से  चली  आ  रही  है  ;

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  SIT  31  पर  पसराह  और  सहरसा  को  जोड़ने  वाली  18  मील

 लम्बी  सड़क  से  पटना  और  अन्य  स्थानों  से  सहरसा  पहुंचने में  100  मोल  से  अधिक  दूरी  कम  हो  जा  एगी  ;

 और

 (7)  !  यदि  तो  उक्त  क्षेत्र  के
 सामरिक  और  वाणिज्यिक  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनका

 faarz  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  31  को  डिवीजनल  मुख्यालय  के  साथ  जोड़ने  में  राज्य  सरकार  से  सह

 arr  करने  का  है  ?
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 eer

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  से  प्रस्तावित  सड़क  राज्य  सड़क
 होगी  और  इसलिए  राज्य  सरकार  मामले  से  संबंधित  होगी  ।  इस  सड़क  की  कोई  मांग  सार्मारक  महत्व
 के  आधार पर  अथवा  क्षेत्र  के  आधिक  महत्व  के  आधार  पर  भारत  सरकार  को  नहीं  बताई  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  क  पौटरी  एककों  मं  क्राम  करन  वाले  कमंचारी

 1981.  श्री  मोहनलाल  पिपिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  खुर्जा  में  विभिन्न  पौटरी  एककों  में  कुल  कितनेਂ  कमंचारी  नियुक्त  हँ  और

 उन्हें
 बच्चों  के  स्कूलों  आदि  के  बार  में  दी  जा  रही  सुविधाओं  का  स्वरूप  क्या  है  ;  और

 कण  कमं  चा  frat  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा a
 धीन  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह्

 ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के

 सार  खुर्जा  में  विभिन्न  पौटरी  एककों में
 लगभग  10,000  कारीगर  सेवा  नियोजित  हँ  ।  चूकि

 गर खुर्जा  के  आपपास  के  गांबों  के  रहेने  वाले  इसलिये  उनके  आवास  अथवा  बच्चों  के  लिए  किसी

 सकल  की  व्यवस्था  नहं  की  गई  है  ।

 छठी  योजना  में  कारीगरों  को  प्रशिक्षण  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 Inclusion  of  Certain  Castes  in  Scheduled  Castes  in  Bihar

 1982.  Shri  Surendra  Jha  Summan:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be:

 ‘pleased  to  state:

 (a)  whether  a  caste,  by  the  name  of  Khalbe  (Tanti)  in  North  Bihar  which  is.
 considered  socially  untouchable  and  which  is  economically,  educationally  and

 politically  very  backward,  has  not  been,  included  in  the  list  of  Scheduled!  Castes  ;

 (0)  whether  in  the  report  of  the  Commission  on  Backward  Classes  sub-
 mitted  to  Government,  castes  such  as  Khalbe,  Tanti,  Tatwan,  Pan  and  Chopal
 have  been  stated  as  sub-castes  (different  branches)  of  a  main  caste  and  even
 then  only  Pan  and  Chopal  sub-castes  have  been  included  in  the  list  of  Scheduled

 Castes  and  the  rest  have  not  been  included  therein  and  hence  deprived  of  the

 facilities  admissible  to  them;

 (c)  whether  in  1968,  the  Bihar  Government  had  also  recommended  their

 inclusion  in  the  list.  for  scheduled  castes  ;  and

 (d)  if  so,  the  time  by  which  action  is  proposed  to  be  taken  by  Government.
 4.0  the  matter  ?

 The  Minister  of  State  im  the  Mini  of  Home  Affairs  (Shri  5.  D.  Patil):
 (a)  No  community  by  the  name  of  Khalbe  (Tanti)  has  been  included  in  the  list
 of  Scheduled  Castes  for  the  Bihar  State.

 (b)  &  (c):  At  present  ‘Chaupal’  and  Sawasi’  communities  are  speci-
 fied  as  Scheduled  Castes  for  the  whole  of  Bihar  State.  The  Backward:  Classes.

 Commission  set  up  by  the  Government  of  India  in  1953  had  proposed  the

 inclusion  of  ‘Tanta  Patwa’  and  ‘Tanti  Pan’  in  the  list  of  Scheduled
 Castes  for  the  Bihar  State.  The  Government  of  Bihar  were  of  the  opinion  that
 Tantis  were  not  suffering  from  the  stigma  of  untouchability  and  there  was  no
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 बबन

 justification  for  including  them  in  the  list  of  Scheduled  Castes.  Subsequently,
 in  1968,  the  Joint  Committee  of  Parliament  on  the  Scheduled  Castes  and

 Scheduled  Tribes  Orders  (Amendment)  Bill  1967  also  examined  the  matter
 and  recommended  that  Tanti  and  Tantwe  may  be  added  as  synonyms/sub-castes
 of  ‘Pan  Sawasi’  Scheduled  Caste.

 (d}  The  above  recommendation  of  the  Joint  Committee  will  be  taken  into

 consideration  when  the  Government  of  India  would  undertake  a  legislation  for
 the  comprehensive  revision  of  the  list  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.

 कोका  कोला  और  आई ०  बो०  THo  कम्पनियों  के  समापन  का  आर्थिक  feafa  पर  प्रभाव

 1983.  श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कोका  कोला  और  आई०  बो०  एमं०  कम्पनियों  के  समापन  का  रोजगार  तथा  आधिक

 स्थिति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 (@ )  अन्तर को  पुरा  करने के  लिए  क्या  sora किये  गय  ह  ;  और

 ऐसे  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  प्रोत्साहन  के  जो  इस  देश  के  आर्थिक  विकास  के  विचार

 से  समुचित  रूप  से  स्थिति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है

 अथवा  सोचे  जा  रहे  हू  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  कोका-कोला  और  आई०  ato  एम०  कम्पनियों

 द्वारा  अपने  उत्पादन  काय  को  प्रावस्थाबद्ध  रूप  में  करने  के  फलस्वरूप  आर्थिक  थ  रोजगार

 स्थितिਂ  पर  कोई  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ने  की  आशा  नहीं  है  ।

 (@)  जहां  तक  कोक्ा-कोला  का  संबंध  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  उपक्रम  मेससं  ATS  बेकरीज

 इण्डिया  लिमिटेड  ने  कोका-कोला  के  स्थान  पर  77.0
 '
 नामक  एक  पेण  बाजार  में  भेजना  शुरू  कर  दिया

 हैं  ।  विद्यमान  सिद्धांतों  के  अनुसार  सामान्य  रूप  से  ्  बताने  का  अधिकार  केवल  उन्हीं  एकको

 को  दिए  गए  हूँ
 जो  देश  में  पहलेਂ  कोका-कोला  व  फेन्टा  की  बोतलें भर  रहे  थे  1]

 जहाँ  तकਂ  आई०  बी०  एम०  का  संबंध  केवल  उन  मामलों  को  छोड़कर  जहाँ  उपयोगकर्ता  स्वयं

 उनकी  बी०  एम०  Tafa  को  बरकरार  रखना  आशा  है  कि  कम्प्यूटर  Fada

 कारपोरेशन  एम०  देश  में  लगभग  1000  आई०  बी०  एम०  संगणकों  )

 क्पूनिट  fears  मशीनों  की  कारगर  ढंग  से  देखरेख  संब्रंघी  सेवा एं  प्रदान  कर  सकेगी  ।  देश  में  संगणक

 निर्माण  की  बढ़ती  हुई  क्षमता  की  आवश्यकता  की  अधिकांश  पहले  से  हो  सरकारी  क्षत्र  की  एक

 कंपनी  मे  सस  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटड  के  SOLSA-HTA HT क्रम  के  द्वारा  को  जा

 रही  है  ।  इसकी  कुछ  और  मांग  कौ  पूति  £ ag  1978-79  में  शुरू  होने  वाले  छोटे-स  गणक  उद्योग  से  की

 जाएगी  तथा  शष  आवश्यकता  की  पुर्ति  प्राप्त  होने  विश्व-व्यापी  प्राप्त  होने  के  कौ्यंक्रम  के

 अंत्रगंतਂ  बड़  आकार  की  मशीनों  के  आयात  के  द्वारा  की  जाती  ।

 विदेशी  विनियोग  कों  अतुर्मात  केवल  सूक्ष्म  और  उच्च  प्राथमिकता  निर्यातोन्मुख

 उद्यमों  तथा  उन  अन्य  क्षेत्रों  में  दो  जातों  है  जिनमें  इन्हें
 जरूरी  समझा  जाता

 है  राष्ट्रीय  हित

 में  होता  है  ।
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 रक्षा
 गी  जर

 a  मणि  एकक

 1984.  श्री  लखन  लाल  कपूर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 (

 ह
 द  का

 यह  सच  है  कि  रक्षा  निर्माण  एकक  इस  समय  कम  संख्या  में  श्रमिकों  के  साथ  काम  कर

 क्या  हाल  में  आयुध  कारखानों  में  छंटनी  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालप  सम  राज्य  मंत्री  शेर  :  और  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्त  नहीं  उठता

 दुरदशंत  कार्यक्रमों  क  स्तर  में  गिरावट

 1985.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  है  fa  दिल्‍ली  में  दूरदर्शन  काय  क्रमों  का  स्तर  तेजी  से

 गिर
 रहा हैं

 ;  और

 (@)  इसके  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  विशिष्ट  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 और  प्रधारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  Aswat)  :  और  :  सरकार  को  यह

 पता  है  कि  दिल्‍ली  दूरदशंन  केन्द्र  से  टेलीकास्ट  fay  जा  रहे  कार्यक्रमों  के  स्तरों  में  सुधार  की  गजा इश
 है  ।  कार्यक्रमों  में  अच्छ  स्तरों  को  बनाये  रखने  के  लिए  ही  उनमें  सुधार  करने  के  लिए  भी

 सतत  प्रयास  किये  जा  रहे  है  ।  खबरें  बोलती  हू
 '

 तथा  ‘feet  और  आसपास  जसे  कुछ  कार्य  क्रम
 जो  अपेक्षित  स्तर  के  नहीं  बन्द  कर  दिय  गए  ।  क्विजਂ  तथा  फार  रूरल

 यंसिस  जैसे  नए  कार्यक्रम चाल  किय  गय  हू  ।  विशेष  रूप  से  नाटक  तयार  करने  की  योजना  में  ge

 दर्श न  काय  क्रमों  में  5qT  तथा  शौकिया  नाटक  कलाकारों  को  शामिल  किया
 जा

 रहा  है  |

 रुग्ण  औद्योगिक  एककों  क  लिए  करों  म  रियायतें

 1986.  श्री  जी०  एम०  बनतवाला

 पप्नी  मुख्तियार  fag  मलिक

 क्या  उद्योग  मंत्रो  ag  बताने की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  रुगग  औद्योगिक  एकंकों  का  एकीकरण  करने  और  ae  करों  में

 Ln Sal ad ot देने  के  प्रस्तावों  की  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ;

 उक्त  समिति  के  निर्देश  पद  क्या  हँ  ;

 उक्त  स्मिति  के  सदस्यों  के  नाम  कया  हँ  और  उनकी  संख्या  कितनी  हू  ;  और

 को  कब  तक  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  TELA  करने के  लिए  कहा  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  :  (®)  से  रुण  औद्योगिक  एककों  का  सुस्थिति

 वाले  एककों  के  साथ  विलय  करने  के  लिये  सुकर  बनाने  के  लिए  वित्त  2)  1977  द्वारा

 आयकर  afafaan  1961  में  एक  नई  धारा | ्  जोड़ी  गई  है  और  fasta  के  कतिपय  मामलों  में



 8  माच  ,  1978  लिखित  उत्तर

 अनवशोषित  मूल्यह्लास  भत्ता  तथा  संचित  व्यापार  हानि  को  आग  ले  जाने  और  उसे  हटाने  सम्बन्धी  उस

 अधिनियम के  निर्धारित  उपबन्धों में  छूट  दी  गई  है  ।  नई  धारा  की  उपधारा  (1)  में
 व्यवस्था

 है  कि  जहां एक  औद्योगिक  उपक्रम  वाली  कम्पनी  का  अन्य  कम्पनी  के  साथ  विलय  का  मामला  हो  और

 केन्द्रीय  विशेष  प्राधिकरण  की  सिफारिशों  पर  सहमत  हो  कि  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित

 पय  शर्तें  पुरी  हो  गई  हूँ  तथा  केन्द्र  सरकार  आयकर  अधिनियम  के  अन्य  किन्हीं  उपबन्धों  में  कुछ  निहित

 होने  पर  भी  उस  संबंध  में  घोषणा  कर  सकतो  है  कि  चविलय  होने  वाली  कम्पनी  की  संचित  हानि  तथा

 अनवशो  षित  को  यथा  प्रकरण  या  विलय  होने  वाली  कम्पनी  के  गत  ि व्ष  के  मूल्यह्लास  भत्ते

 को  जिस  वर्ष  कि  विलय  हुआ  है  हानि  माना  जा  एगा  तथा  हानि  और  मृत्यह्लास  भत्ता  को  अप्रेमीत  करने

 या  हटाने  के  बारे  में  निर्धारित  आयकर  अधिनियम  के  अन्य  उपबन्ध  तदनुरूप  प्रवृत्त  होंगे  ।

 आयकर  सम्बन्धी  रियायतें  प्राप्त  करने  को  अहंता  की  शर्तों  के  मागं  दर्शी  foarte  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  बना  लिए  गए  ह  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  परामशं  देने  के  लिए  आयकर  1961  की

 घारा  के  प्रयोजनाथ  निम्नलिखित  अधिकारियों  की  एक  सर्मिति  प्राधिकरणਂ  के  रूप

 में  घोषित a  गई  है
 :--

 1.  afaa  औद्योगिक  विकास  उद्योग  भारत  सरकार  1

 सदस्य

 2.  सचिव  कम्पनी  काय  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  भारत  सरकार  1

 श्रम  भारत  सरकार  । 3.

 4.  आर्थिक  काय  faa  fac  भारत  सरकार

 5.  अध्यक्ष  प्रत्यक्षकर  केन्द्रीय  गड्ड  राजस्व  fart  वित्त  भारत  सरकार

 विलय  में  रुचि  रखने  वाली  कम्पनियों  के  विलय  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  की  प्राधिकरण

 जांच  करेगा  और  az  तय  करेगा  कि  उपरिलिखित  मागं  दर्शी  सिद्धान्तों के  संदभ  में  अन्य  बातों  के  साथ

 थ्  विलय  जन  fea  में  है  अथवा  नहीं  तथा  अलग  अलग  मामले  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  को

 सिफारिश  करेगा  द्वारा  सरकार  को  विशेष  fone  प्रस्तृत  नहीं  की  जायगी

 प्राधिकरण  विलय  आवदनों  को  wrearfa  शीघ्र  निपटाने  की  कोशिश  करगा  1

 Pension  to  Employees  Working  on  Contract

 1987.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Informafion  and

 Broadcasting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  intend  to  give  pension  to  those  employees  who I have
 rendered  Government  service  for  mare  than  25  years  continuously ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  giving  pension  to  those  officers  who  work  on

 contract  upto  the  age  of  58  years  in  All  India  Radio;

 ©  whether  Government  propose  to  make  any  change  in  the
 tpolicy

 of  the

 ‘previous  Government  to  enable  such  persons  to  get  pension  if  so,  when;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
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 eee
 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):  (a),

 (c)  and  (d):  Pension  is  admissible  to  those  Government  servants  who  at  the  time
 of

 the  rules,  hold  a  permanent  post  in  a  substantive  capacity
 and  have  rendered  not  less  than  10  years  qualifying  service.  Temporary  Govern-
 ment  employees  and  contract  employees  are  not  eligible  for  pension.  Temporary
 employees  receive  terminal  gratuity  in  terms  of  the  Central  Civil  Services

 (Temporary  service)  Rules  1965,  as  amended  from  time  to  time  and  contract

 employees  receive  the  benefits  indicated!  against  part  (b)  of  the  Question.  There
 is  no  proposal  under  ‘consideration  to  change  this  position.

 (b)  Contract  employees  are  not  eligible  for  Pension.  They  are  entitled  to

 Contributory  Provident  Fund  benefits.  Gratuity  is  also  admissible  where  speci-
 fically  agreed  under  the  terms  of  contract.  In  the  case  of  All  India  Radio
 Staff  Artists,  gratuity  has.also  been  allowed  in  addition  to  the  Contributory
 Provident  Fund  benefits  under  certain  conditions.

 रवोन्द्र  नई  दिल्‍ली  में  उपकरण

 1988.  श्रो
 भगतराम

 :
 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  रवीन्द्र  नई  दिल्‍ली  में  विदेश  से  आयात  किये  गये

 ,
 ध्वनि  और  विद्युत  उपकरण  में

 जंग
 लग  रहा  है  और  उसका  उचित  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ;

 थ

 यदि  तो  इसके  उचित
 रखरखाव

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  रवोन्द्र  रंगशाला  में

 तित  उपकरणों  सहित  ध्वनि  और  विद्युत  उपकरणों  का  उपयोग  रं  गशाला  में  होने  वालें  विभिन्न  कार्यक्रमों

 को  आवश्यकता  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।  रंगशाला  के  बहुत  हो  कम  उपयोग  के  कारणਂ

 उपकरणों  का  सर्वोत्तम  उपयोग  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 व्यय  में  किफायत  करने  को  दुष्टि  से  उपकरणों के  अनुरक्षण  का  कार्यों  आकाशवाणी  के

 सिविल  निर्माण  स्कन्ध  हारा  किया  जा  रहा  है  ।

 Tender  for  retreading  the  tyres  of  vehicles  of  the  Ministry  of  Defence

 1989,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  names  of  firms  which  had  submitted  their  tenders  for  retreading  the

 tyres  of  vehicles  of  the  Ministry  of  Defence  and  Ordnance  Depots  in  response
 to  tenders  invited  by  Udhampur  during  the  last  three  years,  year-wise;

 (b)  the  names  of  ‘the  parties  from  whom  tenders  were  invited  and  whether

 it  is  a  fact  that  most  of  these  firms  were  from  Delhi  and  if  so,  whether  it  is  a

 fact  that  their  tenders  were  identical  and  how  many  parties  had  quoted  lower

 ratte  in  their  tenders  than  those  of  parties  from  Delhi  and  what  are  the  names

 of  such  parties  ;  and
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 ना

 (c)  whether  any,  educated  unemployed  and  Harijan  had  also  submitted  the

 tenders,  who  were  working  in  Jammu  area  and  if  so,  how  much  work  has  been

 entrusted  to  that  party  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  Under  the  existing

 procedure,  inviting  of  tenders  for  retreading  of  tyres  for  the  Army  and  finalising

 the  rate  contracts  is  the  responsibility  of  Director  General  of  Supply  and  Disposals,

 New  Delhi,  under  the  Ministry  of  Supply  &  Rehabilitation.  does  not

 invite  any  tenders  for  retreading  of  tyres.

 (b)  and  (c):  Do  not  arise.

 a |. हैच |  रपेदा  करना देश  तथा  शहरी  बे  रोजगार  व्यक्ति  और  नए  रोजगारों  क  अ

 1990.  श्री  एस०  आर०  दामाणी

 श्री  ato  कोलनथाइवेलु  :

 क्या  योजना  मंत्री  वहू  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 [: 218  सरकार  ने  देश  में  ग्रामीण  तथा  शहरी  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  बारे  में

 अध्ययन  आंकड़ों  को  एकब्रित  किया  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा
 क्या

 नये  रोजगारों  के  अवसर  पैदा.करने  के  क्या  वार्षिक  लक्ष्य  रखा  गया है  तथा  कया

 सूचो  में  दजे  पिछले  व्यक्तियों  को  रोजगार  देते  हुए  नए  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  की  व्ववस्था  की

 जाएगी  ;

 चालू  वर्ष  में  कितने  ae  रोजगारों  को  व्यवस्था  को  गई  है  राज्यवा र  कितने  व्यक्तियों

 को  रोजगार  दिए  गए  हैं  ;  और

 सकारने  इत  सम्बन्ध  में  जो  tara  नोति  बनाई  उसका  ब्यौरा  कया

 प्रधान  मंत्री  सोरारजों  :  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  ने

 बेरोजगारी  और  अल्परोजगार  के  संबंध  में  आंकड़े  एकत्र  क  रने  के  उद्दश्य  से  अपने  दौर  में  (1972-

 73)  विस्तृत  जांच  की  थो  ।  इस  सर्वेक्षण  के  आधार  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारों

 अल्परोजगार  भो
 शार्मिल

 के  राज्यवार  आंकड़ों  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 रोजगार  उत्पन्न  करने  के  लिए  कोई  वार्षिक  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  उद्देश्य

 है  अगले  wan  में  बेरोजगारी को  समाप्त  करना  ।

 (7)  और  :  अगलो  पं  चवर्षीय  योजना  के  लिए  रोजगार  नोति  इस  समय  तैयार  की  जा  रहो

 है  और  योजना  दस्तावेज  में  स्पष्ट  को  जाएगो  ।  गहस  कृषि  मछली  पालन

 और  वन  उद्योग  जैसे  संबद्ध  कार्यकलापों  और  कुटी र  तथा  लघु  उद्योगों  में  रोजगा र  की  सबसे  अधिक

 क्षमता  है  ।  सेवा  क्षेत्रों  आधारभूत  विद्युत्‌  उत्पादन  और  सामाजिक  सेवाओं  में  निवेश

 से  भी  काफो  रोजगार  उत्पन्न  हो  सकते  ह  ।  रोजगार  उत्पन्न  करने  वाले  इन  सभी  क्षत्तों  के  लिए  बड़

 योजना  परिव्यय  प्रस्तावित  किए  जा  अगले  5  वर्षों  में  विभिन्न  क्षेत्रों  के लिए  योजना  के  लक्ष्यों

 और  कार्यक्रमों  के  रोजगार  पर  संभावित  प्रभाव  को  योजना  दस्तावेज  में  बताया  जाएगा  |
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 fa

 विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  रोजगार  deca /TsTAIT
 के  लिए  उपलब्ध  व्यक्ति  दिवसों  का  विवरण

 (ates  '000  में  )
 वा

 संघ  शासित  क्षेत्र  ग्रामीण  शहरी

 1

 1.  आन्ध्र  प्रदेशਂ  2,087  431

 70  13 2.  असम

 3.  बिहार  क  1,926  177

 4.  गुजरात  489  184

 5.  हरियाणा  105  45

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 127  15
 जम्मू व  कश्मीर

 8.  1,029.  257

 295 9.  केरल  1,657

 10.  मध्य  प्रदेश  649  130

 11.  महाराष्ट्र  ,  1,726  584

 12.  मणिपुर  ,  16

 1  3.  मेघालय  नके

 14.

 15.  उड़ाता  995  61

 16.  पंजाब  175  65

 379  93 17.  राजस्थान

 1,894  531 18.
 तमिलनाडु

 19.  fag
 32

 174 20.  उत्तर
 हल

 1,038

 1,250  422 21.  पश्चिम  बंगाल

 22.  चण्डोगढ़

 23.  दिल्‍ली  के
 75

 64  10 24.  दमण  व.दीव

 22 25.  qigae
 ्  क  क  ee  eee

 15,759,  3,582
 अखिल  भारत
 i  लि

 सर्वेक्षण  केवल  शहरी  क्षेत्रों  मे ंही  किया  गया  था

 स्रोत  -TSE}T  प्र farast  सर्वेक्षण  27
 वां  दौर  (1972-73)
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 TRAN की  समस्या कप  े

 1991.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक  क्या  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करग  कि

 rag  सच  है  कि  विश्व के  महासागरों  में  प्रदूषण  बढ़ता  जा  रहा  है

 क्या  सरकार ने  इस  प्रदूषण  को  रोकने  के  उपायों  पर
 अन्य  देशों

 से  बातचीत  की  और

 यदि  तो  कब  और  इस  बारे  में  सरका र  ने  कया  कायवाहो  को  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  जी  att

 और  (4)  भारत  ऐसे  अन्तर्राष्ट्रीय  अध्ययनों  और  सम्मलनों  से  अपने  आप  को

 fra  Pear  हुआ है  जिन  का  उद्देश्य  जहाजों  दूबारा  समूद्रों  में  किए  गए  प्रदूषण  का  fazer.

 और सं  mea  करना  है  ।  1954  के  तेल  द्वारा  समूद्र  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  संबंध  में  अन्तर्राष्ट्रीय

 के  भारत  द्वारा  अनुसमथन  किए  जाने  के  अनुसरण  में  मर्चेट  शिपिंग  1958  में

 उपयुक्त  उपबन्धों  का  समावेश  किया  गया है  |  इन  उपबन्धों  के  अनुसार  कोई  भो  भारतीय  जहाज़  सभी

 amt  के  प्रतिबंधित  क्षत्रों  में  तेल  का  faa  नहीं  कर  सकता  और  न  ही  कोई  विदेशी  जहाज़

 भारतीय  तट  रेखा  के  चारों  ओर  के  प्रतिबंधित  क्षत्र  में  तेल  का  विसजन  कर  सकता  है  ।  20,000  टन

 के  सकल  भार  के  या  इससे  बड़े  सभो  नए  टेकरो  संकटकालोन  स्थिति  को  छोड़  समद्र  में  कहीं

 पर  भो  तेल  का  विसजन  करने  पर  प्रतिबन्ध  है  ।  समद्र  कौ  विधियों  पर  तीसर  सयक्त  राष्ट्  सम्मेलन

 के  संचालन  के  भारत  ने  1976  के  सीमांतर  जल  महाद्वीपीय  wen  अनन्य

 (avatar)  आर्थिक  क्ष  त्र  और  अन्य  समुद्रों  क्षत्र  अधिनियम  का  अधिनियमन  किया  है  ताकि  समूद्र

 पर्यावरण  का  परिरक्षण  और  प्रतिरक्षण  किया  जा  सके  और  भारत के  आर्थिक  क्षेत्र  और  महाद्वीपीय

 शैल्फ के  भोतर  समुद्रों  प्रदूषण  का  निरोध  और  नियंत्रण  किया  जा  सके  ।

 समद्रो  प्रदषण  का  मकाबला  करने  के  लिए  एक  आकस्मिक  योजना  तयार  को  गई  ।  एक  सयुक्त

 राष्ट्र  परियोजना  के  अधीन  भारत  द्वारा  fara  में  एसो  संस्थाओं  की  एक

 दर्शिका  तयार  को  गई  है  जिसके  पास  समुद्री  प्रदूषण का  सानीटरन  करने  की

 क्षमता हैं  |

 Shortage of  Bread  in  Debhi

 1992.  Shri  Yagya  Datt  Sharma:  Will  the  Minister  of  Imdusiry  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  there  was  a  shortage  of  bread  in  Delhi  during  the  last  week  of

 January  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therof  ?

 The  Minister
 of  Industry  (Shri  George  Femandes):  (a)  No

 report
 of  shortage

 of  bread
 in  Delhi  was  received.

 (0)  Does  not  arise,  in  view  of  (a)  above
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 Them  Dam

 $1993.  Shri  5.  S.  Somani:

 Shri  Ranjit  Singh :

 Shri  Durga  Chand:

 Will  the  Minister  of  Emergy  be  pleased’  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Thein  Dam  dis  Pete
 rita  has  not  been  resolved

 so  far;

 (b)  if  so,  whether  the  question  of  supply  of  electricity  to  Rajasthan  from
 this  dam  is  also  undecided ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  and  when  this  dispute  is  likely  to  be  resolved  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  ह ि  Ramachandran):  (3) to  (c):  It  has  been

 decided  to  commetice  construction  on  the  Thein  Dam  Project.  The  question  of
 sharing  of  power  is  to  be  decided  later.

 अपराधों  के  faa  विशेष  त्यायालय

 1994.  श्री  प्रसन्भभाई  सहता  :  क्या  गृह  मंत्री  वहू  बताने  को  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  राज्यों  से  अनुरोध  किया  गया है  कि  वे  संबंध  केन्द्रीय  अधिनियमों  के

 अंत
 गत

 आने  वाल  आर्थिक  अपराधों  से  पुरो  तरह  से  निपटाने  के  लिये  कुछ  विशेष  न्यायालय  स्थापित
 क

 करें  ग

 यदि  तो  कया  केर को  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  विशेष
 न्याय  धोशों  कौ  नियुक्ति  और

 स्थानान्तरण  आदिਂ  के  अधिकार  रोज्य  सरकारों  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  पास  रहेंगे  ;

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों
 को  कब  तक  वास्तविक

 रूप  दिये
 जाने  को  संभावना है

 ;

 क्वा  राज्य  सरकारें  इस  प्रस्ताव  पर  सहमत  हो  गई  ह  ;

 कया  इस  प्रयोजन  के  लिय  बहुत  से  न्यायालय  अथवा  न्वायाधीश  नियुक्त  करने  पढ़ेंगे  ;

 और

 क्या  इससे  निचले  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  मुकदमें की
 संख्या  बढ़ेगी  जिनकी  den  पहले

 ही  बढ़ती  जा  रहो है
 ?

 गह  मंत्राल  म  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  जो  श्रे  ।

 (a)  से  :  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  का  प्रश्न  विचाराधोन  है  ।

 rata  खनन  अनुसंधान  घनबाद  द्वारा  भूमि  का  अधिप्रहण

 1955.  थी  एस०  जी०  मुख्गययन  :  क्या  fasta  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री यह
 बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  धनबाद  ने
 1963

 में
 खनन  अनुसंधान  BR  (TAZ),  बैकुंठपुर  मध्य  के  लिए

 41.80  एकड़  भूमि  खरीदी  ;
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसंधान  Fez  ने  पटवारी  के  fears  में  भूमि  का  अन्तरण  नहीं

 वाया  और  इस  भूमि  पर  अनुसंधान  केन्द्र  आरम्भ  नहीं  किया  गया  है  )

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  सभो  वर्षों  में  भूमि  मूल  मालिकों  के  अधिकार  में  रही  है  ;

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  24  1976  को  wT  खनन  अनुसंधान

 बाद  (faarz)  के  एक  ने
 व  कुंठपुर  का  दौरा  किया  था  और  इस  भूमि  को  सुभाष  गुप्त  तथाਂ

 अन्य  व्यक्तियों  के  नाम  पंजीकृत  करा  दिया  था  ;

 यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण  है  और  इस  भूमि  को  ब चने]का  निण॑य  किस  स्तर  पर  लिया

 गया  जबकि  यह  भूमि  मूल  मालिकों  के  अधिकार  में  थी  ;  और

 इस  बारे  में  अन्य  ब्यौरा  कया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  श्रीमन  ।

 खरीदी  गयी  भूमि  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :

 बणा

 क्षेत्रफल  एकड़  में  मूल्य
 विक्रेता

 का  नाम

 1.  श्री  जान  भाई  6,35  2,575.00

 श्रीमती  ताराबाई  6.87 1
 140  हि द

 3.  श्रो  दलगंजन  शक  2.65  | ब
 6,497,  00

 13.08

 4.  श्री  मुन्ना
 लाल  4  13  17,12,  50

 5.  श्री  गजाधर  35  175.00

 e 6.  शो  अकलू
 780.00 85

 70 7,  श्री  शिव  मंगल
 807,  00 10

 22 8८  श्री  हंसराज  बिसरन  बलदेव  1,288.00
 oe  eee  eee  eee  en  ret

 41.80

 ee  el

 और  :  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  केर  ने  इस  भूमि  को  अपने  अधिकार  में  लिया  aK

 समय  प्राधिकारों  के  यहां  इस  खरीद  को  पंजोकृत  कराया  गया  ।  प्रशासनिक  कारणों  से  उपकेन्द्र नहीं
 खोला  जा  सका  और  बाद  में  प्रस्ताव

 रद्
 कर  दिया  गया  ।

 (=);  (a),  और  :  चूंकि  उपकेन्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव रद  कर  दिया

 उपमंडल  से  भूमि  के  निपटान  के  लिए  कई  बार  अनुरोध  fear  गया  पर  उनसे  कोई

 95



 Written  Answers  Phalguna  17,  1899  (Saka)

 त्तर  नहीं  मिला  ।  कोल  इंडिया  लि०  की  सहायता  से  भूमि  के  निपटान  के  लिए  केन्द्रीय  खनन

 संघान  केन्द्र  का  एक  अधिकारी  प्रतिनियुक्त  किया  गया  ।  श्री  सुनील  कुमार  और  अन्य  को

 भमि  20,0001-  रु०  में  24  1976  को  बेच  दो  गयी  ।

 of  fire  in  Dalli  Rajhara  Iron  Ore  Mimes

 1996.  Shri  Aghan  Singh  Thakur:  ‘Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state :

 (a)  whether  fire  was  opened  in  the  Dalli  Rajhara  Iron  Ore  Mines  during
 emergency  in  which  several  people  were  killed;

 (b)  if  so,  whether  any  comlpensation  was  paid  to  the  families  of  the
 people

 killed  ;  and  if  so,  the  amount  paid  and.  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  provide  relief  to
 families  and  children  of  those  killed  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  5,  D.  Patil) :  (a).
 According  to  the  information  furnished  by  the  State  Government  ‘there  was  no
 incident  of  police  firing  in  the  Dalli  Rajhara  Iron  Ore  Mines  during  the

 emergency.

 (b)  and  (c}:  Does  not  arise

 ary  औदयोगिक  एककों  wi  स्वस्थ  एककों  क़  साथ  विलय

 1997.  श्री  क  ०  लकप्पा  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  ब्रताने  की  HAT  कि  एसे  बीमार  औद्यो  गिक

 एककों  का  उद्योगवा र  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  1977  के  दौरान  सरकारी  नियंत्रण  में  लिया  गया  अथवा

 जिनका  अन्य  एकको  के  साथ  विलय  गया  ?

 उद्योग  मंत्री  (att  जाज  :  ae  1977  के  दौरान  निम्नलिखित  औद्योगिक  उपक्रमों

 को  प्रबन्ध  उद्योग  और  1951  के  rarer  के  अच्तगत  सरकारी

 नियन्त्रण  में  लिया  गया है

 वस्त्र  उद्योग  e  o  1  मस  वस्टने  इण्डिया  स्पिनिंग  एण्ड  संन्यर्फक्चारिंग  Fo,  दत्ता

 राम  लेड  few  बम्बई  |

 मससे  प्रियलक्ष्मो  बड़ौदा  |

 मसस  श्री  शभलक्ष्मो  मिल्स  कम्ब  ।

 मेसस  इन्दौर  टेक्सटाइल  To)  |

 मस  सोमा सुन्दरम  सपर  स्पिनिंग  मिल्स  जिला

 रामनाथपुरम  |

 पटसन  aaa  युनियन  जूट  कृ०  wes  बंक  कलकत्ता  ।

 मसस  खरदाह  क०  बलेजली  कलकत्ता  |

 awa
 एलेक्जेंडर  जूट  कलकत्ता  |

 कलकत्ता  |  है इग्स औ ९ और  फार्मास्यूटिकल  ससे  बंगाल  केमिकल  एण्ड  फारमास्यूटिकल वंक्स

 रबड़  a8  उद्योग  10.  मससे  नेशनल  रबड़  मेन्यूफक्चरस  कलकता  |
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 सरकार ने  अब  तक  आथ  कर  1961  की  धारा  के  — c ATTA  कर  से  छूट  के

 लिए  warsata  रुण  एकक  का  स्वस्थ  एकक  के  साथ  विलय  का  प्रस्ताव  स्वोकार  नहीं  किया  है  ।

 पुनालूर  पेपर  मिल्स  fafazs,.  feacitt,  केरल

 1998.  श्री  Ro  लकप्पा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  राज्य  के  केन्द्रीय  सरकार  से  किये  गये  अपने  अनुरोध  में  पुना थ्

 पेपर  मिल्स  केरल  को  उसके  कुप्रबंध  और  लंबी  अवधि  तक  बंद  रहने  और  विभिन्न

 सरकारी  बकाया  राशि  जिसमें  कमंचारियों  की  सांविधिक  बकाण  शामिल  भुगतान  न

 किय  जाने  के  कारण  सरकारो  नियंत्रण  में  लने  को  कहा  है  |

 क्या  सरकार  ने  उद्योग  विकास  और  विनियमन  अधिनियम  के  उपबंध  के  अन्तगंत  किसी

 जांच  के  आदेश  दिए  हँ  ;

 बदि  तो  उचितਂ  कार्यवाही  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हूँ  ;  और

 राज्यों  और  जनता  दोनों  और  उद्योग  और  इसके  कमंचा  रियों  के  हितों  में  इसको  कब  तक

 सरकारी  नियंत्रण  में  लिया  जायगा  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  और  :  केन्द्रीय  सरकार  को

 और  विनियमन )  afafaar,  उपबंधों  के  अन्तगंत  पुनालूर  पेपर  faced  लिमिटेड  feasts

 केरल  के  प्रबच्ध  को  सरका री  नियंत्रण  में  लेने  के  बारे  में  अब  तक  केरल  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।  केन्द्रोय  सरकार  ने  ओर  1951  के  उपबंधों  के

 अधीन
 TAT  लूर

 पेपर  मिल्स  fafaes,  केरल  के  कार्यकरण  की  जांच  के  आ  देश  नहीं  दिय  है  ।

 और  (7)  :  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 स्वदेशी  पोलिटक्स  गाजियाबाद  में  कप्रबन्ध

 1999.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 :

 क्या  स्वदेशी  पोलिटक्स  उत्तर  प्रदेश को  अपने  नियंत्रण  में

 aa  के  लिए  उद्योग  (fasta  और  अधिनियम  के  अन्तगंत  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हू  ;  और

 कम्पनी  के  क्तंसान  प्रबंधकों  द्वारा  उद्योग  को  रुग्ण  और  अस्वस्थ  बनाये  जाने  से  पुर्व  इसे

 शीघ्र  ही  अपने  नियंत्रण  में  लेने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे हूँ
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Reply  to  letters  written  by  MPs.

 2000.  Shri  Daya  Ram  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  Government  will  take  any  action  to  ensure  that  the  letters

 written  by  Members  of  Parliament  to  officers  are  replied;  and
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 (b)  whether  it  is  a  fact  that  many  officers  of  Ministries  do  not  reply  to  ‘the
 letters  written

 2

 Members  of  Parliament ?

 ‘er  of  State in  the  of  Home  Affaby  (Shri  S.  D.  Patil):
 (a)  &

 प् . : (0) :
 The  following  standing  instructions  already  exist  to  ensure  that  prompt

 action  is  taken,  on  letters.  from  MPs  and  that  replied  are  sent  to  them  at  appro-
 priate  level :

 Central  Secretariat  Manual  of  Office  Procedure :

 The  personal  staff  officers  at  senior  level  namely,  Joint  Secretary/director,  in
 each  Ministry/Department  are  required  to  maiftain  a  register  wherein  relevant
 details  about  the  letters  received  from  MPs  and  their  disposals  are  noted.  This

 register  is  to  be  submitted  to  the  officer  concerned  twice  a  month.  A  simular

 register  is  also  required  to  be  maintained  by  the  concerned  sections  (cf.  para  97)

 (ti)  Manual  for  Handling  Parliamentary  work  in  Ministries

 Communications  received  from  M.Ps.  should  be  attended  to  promptly  The

 communication  addressed  to  the  Minister  will  as  far  as  practicable  be  replied  by
 the  Minister  himself.  In  other  cases  a  reply  will  normally  be  issued  over  the

 signature  of  an  officer  not  below  the  rank  of  joint  secretary  (cf.  para  14.9)

 Review  of  the  cases  of  transfer  and  suspension  of  employees  of  ordnance  factories

 2001.  Shri  Daya  Ram  Shakya  Will  the  Minister  of  Defettce  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  spite  of  his  orders  the  officers  of  Ordnance

 Factories  did  not  review  the  cases  of  transfer  and  suspeNsion  of  the  employees
 for  months  ;  and

 (0)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  to  expedite  the  implementa-
 tion  of  his  orders  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Sher  Singh):  (a)  No,
 Sir

 (b)  Does  Dot  arise.

 अन्तदशीय  जल  परिवहन  का  कायकरण

 2002.  श्री  रोबिन  सनत  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  fa:

 क्या  सरकार  को  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  अन्लदेशीय  wet

 परिवट्न  निदेशालय  के  कमंचारी  पटना  द्वारा  किय  गये  पुनरीक्षण  की  एक  प्रति  प्राप्त  हो

 गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्पुर्ण  मामले  में  व्यापक  जांच  कराने  का  है  ;

 (7)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ह  ;  और

 यदि  तो  कब  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद
 att

 जांच  कश ना  आवश्यक  नहीं  समझा है
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 17  1899  (aa) )  लिखित

 समीक्षा  में  की  गई.संघ  की  मांगों  पर  विचार  किया  गया  है  और  मी  =  चला  है  कि  इनकी

 विस्तार  से  जांच  करने  की  कोई  आवश्यकता  .।

 प्रश्त  नहीं  उठता

 ares RA  जल  परिवहन  की  प्रगति  क  खर्चे  की  गई  राशि

 2004.  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 !

 1961  में  जब  गंगा-बरह्मपुत्न  जल  परिवहन  बोड़  को  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  fazut-

 साध  मिलाया  गया  तब  से  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  की  क्राय  प्रात  के  लिए  कूल  कितनी

 awa  की  गधी  है  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अब  तक  हुई  काय  प्रगति  का  सार  क्या  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  ज़ल  प्ररिवहत  बोड़  1967

 में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  के  साथ  मिला  fear  wart  पहली  1967  से  आज

 केन्द्रीय  और  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्रों  के  अधीन  अन्तर्देशीय  जलर्पारवहन  के  बिकास  far

 20.35  करोड़  रुपये  किए  गये  हैं  ।

 (a)  अपेक्षित  सूचना  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  रखा  गया  देखिये  संख्या

 दो  ०-1743/78.]

 अन्तदेशीय  wa  निदेशालय  म  तकनीकों  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 2005.  श्री  रोबिन  सेन  :  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  समूद्री

 इंजीनियरी  तथा  याताणत  के  मामलों  संबंधी  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  जल  परिवहन

 निदेशालय  में  तकनीकी  अधिकारियों  की  नियुक्ति  न  करने  के  क्या  कारण  ह  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  (4)  चांदराम  .:  समुद्री  की  समस्याओं  से  निपटने

 के  लिए  weqg wy  जल  परिवहन  निदेशालय  में  सहा  यक  सम,द्री  इंजीनियर  का  एक  पद  पहले  ही  से  है

 भर  इस  पद  पर  एक़  तकनीज़ी  अधिकारी  काय  कर  रहा  है  ।  जहां  तक  याशा  यात  का  संबंध

 xa  WaTta  में  UH WoT  है  अर्थात्‌  परिब्रहन अनु  जिसका  एक  सामान्य  Cot i

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  सहित  परिवहन के  साधनों  से  यातायात को  अध्ययन  ग्य्ना  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  मं  सरकारी  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रानिक  उपक्रमों  की

 2006.  थी  सुखदेव  प्रलाद  वर्मा  :  क्या  इल  क्ट्रोनिकी  मंत्री  og  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  राज्य  से  एक  शिकायतों  का  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ है  जिसमें

 अन्य  बातों  के  साथ  यह  कहा  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  भी  केन्द्रीय  इलेक्ट्रॉनिकी  उपक्रम  स्थापित

 किया  गया
 ग़ौर  लिये  मांग की

 ;

 यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  है  और  wens  की  oe  र्स  क्या  सर्िशिया  है  ;
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 क्या  राज्य  के  औद्योगिक  विकास  निगम  को  विदेशी  सहयोग  के  साथ  कुछ  महत्वपूण

 क्ट्रॉनिकी  उपकरणों  ०  एम०  ओ०  का  निर्माण  करने  के  लिये  आशथय-पत्न  जारी  किया  गया

 है  और  वह  आवश्यक  मंजूरी  के  लिये  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य  को  कब  तक  इसकी  मंजूरी  दे  दी

 जायेगी  और  उससे  fear  रोजगार  के  अवसर  पेदा  होंगे  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  हां  ।

 ज्ञापन  में  यह  अनुरोध  किण  गया  था  कि  राज्य  में  इलेक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  की

 परियोजना  स्थापित  की  जाय  और  इसके  साथ  यह  भी  अनुरोध  far  गया  था  कि  भाग  में

 खित  परियोजना  के  लिए  sla  सहयोग  उपलब्ध  कराण  जाय

 तथा  ag  1975  में  पश्चिम  बंगाल  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  विकास  निगम  को  एक

 औद्योगिक  लाइसेंस  feor  गया  और  विदेशी  सहयोग  के  साथ  सी ०  एम०  Ato  एस०  एकीकृत  परिपथ

 (saree  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  वॉच  मा  ड्यूलों  के  निर्माण  के  अनुमोदन  प्रदान  किया

 गया  था  ।  fara  निगम  इस  औद्योगिक  ला  इसेंस  पर  अमल  नहीं  कर  क्योंकि  निगम  ने  विदेशो

 सहयोग  के  लिये  जो  व्यवस्था  को  थी  वह  असफलਂ  ।  इसलिए  पश्चिम  बं  गाल  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग

 विकास  निगम  ने  1977  में  विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  एक  तया  प्रस्ताव  पेश  किया  जिसमें  भूमि

 और  भवन  पर  65  लाख  स्वदेशी  पूंजीगत  उपस्करों  पर  80  लाख  आयात  जाने

 वाल  पूंजीगत  उपस्करों  पर  16  लाख  डालर  तथा  विदेशी  सहयोग-कर्त्ती  को  5  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान

 तकनीकी  जानकारी  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  24  लाख  डालर  का  पूंजी-निदेश  शामिल  था  ।  इस

 योजना  में  लगभग  345  व्यक्तियों  को  काम  पर  लगाए  जाने  की  संभावना  है  ।  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग

 मं  इस  पेशकश  का  विश्लेषण  किया  है  और  इस  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  विकास

 निगम  के  साथ  विचा  र-विमशें  for  गण  है  इलक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  उद्योग  मंत्रालय  सिफारिश

 की  है  कि  इस  प्रस्ताव  को  परियोजना  अनुमोदन  बोडं  द्वारा  अनुमोदन  प्रदान  किया  जाय

 आयुध  कारखानों  के  कमंचा  रियों  क  लिए  रात्रि  sq2}  भत्ता

 2007.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  ;  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  आयुध  कारखानों  और  सम्बद्ध  प्रतिष्ठानों  के  को  रात्रि  ड्यूटी

 भत्ता  दने  के  प्रश्न पर  अन्तिम निणंय  ल  लिया  11 |

 afe  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण है  ;  और

 अन्तिम  निणंय  कब
 तक  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मंत्री  (att  जगजीवन  :  (#)  रात्रि  ड्यूटी  qed  में
 सं  शो

 fara  करने  का
 प्रश्न  विचा

 att  है

 इस  प्रश्त  पर  अन्य  मंत्रालयों  के  साथ  करके  विचार  fart  जा  रहा  है  ।

 चू  अन्तिम  fasta  शीघ्र ही  लिए  जाने  की  आशी  है
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 gicza  पश्चिम  ब  डर  न्य बंगाल  स्
 अल्ला  स  रम्मत  कम्च्लंक्स

 2008.  शी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 fa

 क्या  पश्चिम  बंगाल  मे  कुछ  समय  पुर्व  सरकार  ने  जहांजਂ  निर्माण  कम्प्लक्स  की

 Sqrqat  के  मामले  में  जांच  करने  के  बार  में  एक  अध्ययन  दलਂ  की  faa  क्ति  की  थी

 यदि  तो  उक्त  अध्ययन  दल  के  निर्देश-पद  क्या  हूँ

 > क्या  इस  ala  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  seta  कर  fear  गया  ट

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  आर

 पश्चिम  बंगाल  में  कम्प्लेक्स  eaifce  करने  के  दीघं-सरवाधि  से  विचाराधीन  माभले

 पर  सरकार  कब  तक  अपनी  भनमत्ति  देगी  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  )  जी  हां

 (4)  अध्ययन  दल  के  fasted  विषय  निम्नलिखित  थ

 (1)  कलकत्ता  क्षत्र  में  एक  गोदी  एवं  जहाज  मरम्मत  कम्प्लक्स  को  व्यवहायंता  पर

 नीकी-आर्थिकਂ  Tier  से  विस्तार  से  जांच  करना  |

 (IL)  जहाज  मरम्मत  ars’  के  परिचालन  और  स्वामित्व  पोत  मरम्मतਂ  कत्ताओं  और  संबंधित

 नौवहन  कम्पनियों  को  सौंपने  की  व्यवहायता  ।

 (III)  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  पहल  प्रस्तावित  प्रंथम  चरण  के  रूप  में  सूखी  गोदी

 के  निर्माण  की  व्यवहायंता  और  बाद  में  इसे  जहाज  मरम्मत  में  समाकलित

 करना

 अध्ययन  दल  नेਂ  अब  अपनी  रिपोट  द  दी  है  ।

 दल  ने  सूखी  गोदी  के  चारों  और  एक  जहाज  मरम्मत  कम्प्लक्स  की  स्थापना  करने  की

 सिफारिश  की  है  जो  में  45,000  डी०  डब्ल्यू०  टी  के  जहाजों  को  संभालने  सक्षम हो  और

 झ्सं  का  प्रबंध  किसी  सरकारी  कम्पनी  को  सौंपने  की  भी  सिफारिश  की  दल  कलकत्ता  में  किसी

 अतिरिक्त  सू
 गोदी  की  स्थापना  करना  नहीं  समझा  परन्तु  कलकत्ता  में  मौजूदा  सूखी

 गोदी  और  जहाज  मरम्मतਂ  सुविधाओं  का  अधिकतम  प्रयोग  करने  के
 विभिन्न

 उपायों  की  सिफारिश

 q | की है

 जब  व्यापक  पा  रयोजना  प्रस्ताव  तयार  कर  लिए  जाए  और  सरकार  उनकी  जांचਂ
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 भारत  का  कल  frat  aa

 2009.  aft  विजय  कार  मेहहोत्रा  Far  और  परिवहन  मंत्री  यह  बंतानें  की  कृपा

 करेंग  कि

 भारत का  कुल  कितने  प्रतिशत  निर्यात  माल  अन्तर्देशीय  केन्द्रीं  सड़क  माग  द्वारा  बन्दर

 गाहों  पर  भेजा  जाता  है  और  नियाँत  मालਂ  को  सड़क  ढारा  बन्दरगाहों तक  भजने  के  रास्ते में  क्या

 रुकावट आती  ह

 बड़ौदा  के  आपरंशन  feast  ग्रप  ढारा  अन्तदशीय  केन्द्रों  बन्दरगाहों  तक  सड़क  द्वारा

 faata 7a ढंग  से  माल  भेजर्न  कें  att में  सरकार  को  कूं छ  संमय  पहले  क्या  स्सिफा  रिंशें  की  गई  थीं  और

 बड़ौदा  के  आपरेशन  ford  qq  कें  इस  सुझांव  far  चूकि  भारत  के  60  प्रतिशत  से

 अधिक  माल  की  ढुलाई  बन्दरगाहों  तक  सड़क  द्वारा  की  जाती  है  इस  सड़क  परिवहन  को  सुगम

 बनाने के  लियें  10,000  अन्तर्रिज्यीय  ट्रक  परमिट  दियें  जायें  सरकार  नें  क्या  कार्रवाई की  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  (%)  1971  में  प्रकाशित  भारत  के  निर्यात

 माल  की  केशी  ढलाई  के  सर्वेक्षण  Teste  अध्ययन  बड़ौदा  के  निष्कर्षों  के  अनसार  सड़क  परिवहन

 का मत्य में  66  5  प्रतिश्त  का  हिस्सा  है  और  पत्तनों  को  ढोया  गय  faatea  माल  के  टनभार में  51

 प्रतिशत  का  oat  खनिजधातु  शामिले  नहीं  हैं  जिसका  भारी  मात्रा  में  निर्यात  होता  है  और  जिंसकी

 ढलाई  विशेष  कार्यक्रम  के  aa  रेलवे  द्वारा  की  जाती  है  ।  उसी  के  अनुसार  सड़क

 ata  की  faafa  नश लाई  में  जो  rea  कठिनाइयां  वे  निम्नप्रकार  थ

 (1)  लदान  भार  प्रतिबन्ध

 (2)  तंग  सड़क  और  पुलियां

 (3)  बहुत  खराब  पक्की  सड़कें

 1  भीड़  भाड़  ara  qe  और  wee  रे लव  लेवल  क्रॉसिंग

 (5)  कमजोर  पुल  और  पुलिणं

 (6)  जांच  चौकियां

 इस  सम्बन्ध  में  दल  द्वारा की  गई  Tay  सिफारिशें  निम्न  THRTX  ह  . tome

 1)  Faeroe  कार्यों  at  ger  प्राथिर्मिकता  को  कां्यक्रेम  और  मौजूदा  को  पूरा  करतें

 लिए  बनाए  गए  शाष्ट्रीय॑  राज॑मी थों  qz  नियति  रूटों  में  सुधार  ।

 (IL)  प्चंगी  चौकियों  को  हटाने  और  अन्य  जांच  चौकियों  में  भारी  कमी  करने  के  लिए  का नून

 को  अधिनियमित  करना

 (Ill)  ट्रकों  के  लिए  कुल  10,000  अखिल  भारत  ग्रीन  परमिट  जारी
 करना ता

 fa  वे  बिना

 faa 3 रुकी वट  के  भारते  भर  में  स  TS2la  राजमार्गी  पर  तथा  उन  से  50  कि०  मी ०

 तक  उठाने  और  उतारने  के  चला  सके
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 अन्तर्राज्यीय  परिवहन  आयोग  ने
 21-9-7  2  को  इस  fanrica  पर  faor  ।  यह

 नोट  किया  कया  कि  ट्रकों  के  लिए  विभिन्न  aaa  जो  आयोग  ने  gare  की  के  ad

 विभिन्न  राज्यों  द्वारा  सम्पूण  भारत  में  अन्तरॉज्यीय  परिचालन  की  लम्बी  दूरी  के  लिए  लगभग  7200

 क्षेत्रीय  परमिट  जारी  किए  जाने  को  संभावना  थी  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  द्विपक्षीय  और  बहुਂ

 देश्यीय  करारों  में  भी  काफी  संख्या  में  नियमित  अन्तर्राज्यीय  परमिट  45,000)  और  इससे

 भी  अधिक  संख्  में  अस्थायी  परमिटਂ  देने  को  व्यवस्था  है  ।  उपरोक्त  को  दुष्टि  में  रखते  हुए  सिफारिश

 पर  कोई  कायंवाही  करनी  आवश्यक  नहीं  समझा  गई  |

 सरकार  ने  बाद  1975  में  राष्ट्रीय  परमिट  योजना  चालू  की  ताकि  सड़क  द्वारा  माल  को  लम्बी

 दूरी  की  ढुलाई  सुगम  हो  ।

 सेन्ट्रल  कोल  फोल्ड  लिमिटेड  में  SSSTATTY  क  बारे  म  afaaqer

 2010.  श्री  ए०  be) Ro  राय  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या  उन्हें  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड  लिमिटेड  में  भ्रष्टाचारों  के  बारै  में  बिहार  कोलियरी
 गार  स्वांग  ब्रांच  दवारा  दिनांक  4  1978  के  पत्र  के  साथ  भेजाਂ  गया  विस्तू त

 वेदन  प्राप्त  हो  गण  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  हां  |

 स्थिति  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 मालवाही  वाहनों  की  संख्या

 2011.  श्री  विजय  mate  मल्होत्रा  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारत  में  1  1978  को
 टेम्पो

 आदि  मालवाहो  वाहनों  की  कुल  संख्या

 क्या  और  प्रथम  एवं  तृतीय  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्त  पर  उनकी  क्य  संख्या

 थी

 (a)  1  1978  को  भारत में  कक  सड़कों  की  कुल  लम्बाई  कया  राष्ट्रीय  Ta

 पथों  की  कूल  लम्बाई  क्या  थी  और  प्रथम  एवं  तुतीय  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्त  में  उकसा  लम्बा  fai

 क्या  थीं  ;  और

 पश्चिम  बंगाल  तथा  तमिलनाडू  राज्यों  में  1  1978  को  पक्की

 सड़कों  की  लम्बाई  क्या  थी  और  प्रभम  एवं  तृतीय  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्त  घर  araTSat

 क्या  थी ं?
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  रास  :  से  (7T) :  अपेक्षित  सूचना
 qToay से  घिस  at  जा  7;  ares  टोने  पर  स कारों  और :  संघशा  सित  प्रश  ह  द द  भ्य्य्ब  रही  है  और  ह द व  em  नर्स  भा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी ।

 भारतीय  safes  सवा  अधिकारियों  की  भर्ती

 2012.  श्री  पद्माचरण  सामन्तसिहेरा  क्या गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  संख्या  में

 आग  और  रूप  से  कमी  करने  का  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कितने  अधिकारियों  का  faaad  किया

 आर

 (7)  ref  भरती  बालों  का  प्रतिशत  क्या है  MUN के  और  राज्य  सेवाओं  से  पदोन्नति  संबंधी

 प्रतिशतता  क्या  है
 ?

 राज्य  संवर्गों गृह  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  एस०  (*)  तथा  (a)

 की  पद  संख्या  तथा  उनकी  संरचना  का  निर्धारण  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  के

 परामर्श  से  जाता  सांविधिक  नियमों  के  अधीन  यह  कायें  तीन  ae  में

 एक  बार  किया  जाता  इसका  उद्देश्य  प्रत्यक  राज्य  सवग  की  पद-संख्या  का  श्रष्ठतम  स्तर

 पर  नियतन  जाना  जिससेकि  वे  राज्यों  तथा  केन्द्र  की  प्रशासनिक  आवश्यकताओं

 को  पूर्ति  में  सहायक  हो  इस  अवधिक  कार्य  के  एक  अंश  के  रूप  केन्द्रीय  सरकार

 राज्य  सरकारों  के  परामश  से  प्रत्येक  संवर्ग  की  पद॑  संख्या  में  कटौती  अथवा  अन्यथा  कौ

 सम्भाव्यता  की  जांच  करेगी  ।

 राज्यवार  आवंटित  किए गए  भारतोय  प्रशासन  सेवा  के  अधिकारियों  को  कूल  संख्या

 को  ault  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 (3)  जम्मू  व  कश्मीर  तथा  सिक्किम  के  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  संवर्गों  को

 राज्य  सेवाओं  से  चयन  तथा  पदोन्नति  द्वारा  भारतोय  प्रशासन  सेवा  में  नियुक्त  किए

 गए  व्यक्तियों  कौ  किसी  भी  समय  सरकार  am  केन्द्रीय  प्रतिनियक्ति  fsa  के

 Hetty  वरिष्ठ  पदों  की  संख्या  के  334  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगी  ।  शेष  पदों  की

 सीधी  wat  द्वारा  भरा  जाना  ।

 जम्मू  व॑  कश्मीर  तथा  सिक्किम  के  भा०  Yo  स०  संवर्गों  के  मामले  राज्य  सेवाओं

 से  चयन  तथा  qarate  द्वारा  भा०  प्र०  से०  में  farza  व्यक्तियों  कौ  संख्या  किसी  भी

 राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  प्रतिनियक्ति  रजें  के  अधीन  वरिष्ठ  पदों  की  संख्या  के

 50.0  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  शेष  पदो  को  सौधी  भर्ती  द्वारा  भरा  जाना  है  ।
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 faatot

 राज्य  वार  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  कुल  अधिकारीयों
 का  नियतन

 कुल  1-1-1978

 राज्य  का  नाम  को प्रा fara

 पद  सं  ०
 अधिका  रियों

 को  संख्या

 1

 241 आन्ध्र  प्रदेश  269

 असम-मेघालय  170  135.

 बिहार  301  284

 गुजरात  शक  201  169

 हरियाणा  148  132

 हिमा चल  प्रदेश  102  84.

 जम्मू  एवं  कश्मीर  107  86

 कर्नाटक
 e  219  190

 केरल  ध  142  114

 मध्य  प्रदेश  324  283

 महा  राष्ट्र
 ध  294  260

 मणिपुर-त्रिपुरा  120  77

 नागालैण्ड  48  35

 उड़ीसा  ध  181  170

 संजाब  154  146

 198  177

 सिक्किम  41

 तमिल  नाडू  269  237

 संघ  राज्य  क्षेत्र  172  135

 उत्तर  प्रदेश  क  497  351

 पश्चिम  बंगाल  ,  264  230

 योग  4221  3538

 Rae  -
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 Written:  Answers
 Marsh:  8,.  1978

 rt  —

 अहमद  वूलन  faa,  अम्बरनाथ
 (Rarerez,  )

 2013.  श्री  आश०  व्ज्न्०  कया  sa  मंत्री  aaa  अम्बरनाथ
 (war  के  बारे  में  30  1977  के  अतारांकित  संख्या  2025  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa

 सरकार  ने  अहमद  वूलन  जिला  थाना  के  प्रबन्धक
 मण्डल  कौ  पुर्ण  श्रमिक  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  सभो  प्रयास  करने को  कब  HET  ;

 उक्त  मिल  में  इस  समय  नियोजित  श्रमिकों  क  संख्या  fart

 क्या  मिलਂ  के  प्रबन्धकों  ने  सरकार  द्वारा  दियें  गये  अनुदेशों  का  पालन  किया  है  और
 afe  प्रबन्धकों  ने  उसके  क्या  कारण  बताये  और

 क्या  सरकार  प्रबन्धकों
 द्वारा  दिये  गये  स्पष्टीकरण  से  सन्तुष्ट  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  (a)  से  (7)  1977  में  सरकार  ने
 मिल  को  अपने  उत्पादन  और  श्रमिकों  के  उपयोग  में  सुंधार  करने  के  लिए  पुरो  कोशिश

 करने की  सलाह  दौ  थी  ।  faa  प्रबन्धकों  ने  सुचित  किया  हैकि  वे  वित्तीय  संस्थानों  से

 पर्याप्त  वित्त  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  और  अपने  कार्यकरण  को  सुधारने  की  पुरी  कोशिश  कर

 रहे  उनके  प्रयासों  के  परिणामों  को  जींचको  जा  रही

 लक्षद्वीप  मं  सरकारी  कमंचारी

 2014.  श्री  आर०  क  ०  महालगी  :  गृहमंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 att  कि  :

 (3)  संघ  राज्य-क्षेत्र  लक्षद्वीप  में  सरकारी  '  कर्मचारों  की  श्रेणी-वार  संख्या

 +  ¢ \G)  उनमे ंसे  कितने  स्थायी  ह  और  कितने  कमंचारी  10  वर्ष  और  उससे  अधिक  की

 अवधि  की
 सेवा  के  पश्चात्‌  भी  अस्थायी  और

 उन्हें  स्थायी  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालप  म  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :
 केन्द्र  सरकार  के  अधीन

 सिविल  कार्मिक  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  की  सं०  21/  2/7

 दिनांक  11-1  1-75  में  1,11,  | ह  तथा  IV  श्रेणी  के  स्थान  पर  ए०  बी०  सी०

 mart  प्रशासन  में  सरकारी  कर्मचारियों  की और  at  से  पुनवर्गीकृत  किपा  गया है  ।

 वगंवार  कुल  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 जोड e
 व 10010

 बी  65

 ay  1050

 ड्  635

 1759

 1068



 nee

 17
 1893.0

 (2%)
 a

 उन  सरकारी  कर्मचारियों  की  सैख्यां  जो  स्थायी  है  दस  वर्ष  तक  अधिक

 सेवा  वाले  अस्थाई  सरकारो  कमंचारियों  को  संख्या  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है

 उन  अस्थायी

 कमंचारियों

 की  संख्या

 वर्ग  जिनकी  10

 aq  और

 इससे  अधिक

 सेवा है  ।

 6  शुन्य

 बी  17  शुन्य

 890  167

 307  153

 1

 जोड़  .  720  320

 इनमें से  बहुत  से  अस्थाई  सरकारी  कमंचारियों  को  अधं-स्थाई  कर  दिया  गया
 फिर  इस  मामले में  शीघ्र  कारवाई  करने  के  एक  विशेष  एकक  लक्षद्वीप  प्रशासन

 द्वारा  गठित  कर  feat  गया  है  ।

 D.  T.  C.  Income

 $2015.  Shri  Sukhendra  Singh  :

 Shri  Natvarlal  B.  Parmar:

 Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  fact  that  despite  covering  more  kilometres,  the  income  of
 Delhi  Transport  Corporation  has  declined  in  December,  1977  as  compared  to
 that  iti  Noveinber,  1977;  and

 (b)  the  remedial  action  being  taken  by  Government  in  this  regard;  and

 (c)  the  financial  positon  of  the  D.  T.  C.  for  the  current  year  ?

 Tie  Minister  of  Shippiig  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  No,  Sir.

 Does  not  arise.

 (c)  According  to  provisional  figures,  the  Corporation  has ‘iad’  oo  uffered  a  net  loss
 of  Rs,  1334.91  lakhs  from  April,  1977  to  January,  1978.
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 Written  Answers
 Phalguna  17,  1899  (Saka}

 प्रदेश  सं  रक्षा  अ  न्संधान  प्रतिष्ठान

 2016.  श्री  सुखेन्द्र  fag  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितने  रक्षा  अनुसंधान  प्रतिष्ठान  हैं  और  उनमे ंसे  कितने  मध्य  प्रदेश
 राज्य  में  स्थित  और

 \  कया  रक्षा  आवश्यकताओं  की  पति  के  लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  बड़ प  माने  के

 इलेक्ट्रोनोक  उद्योगों  को  आरम्भ  करने  के  बार ेमें  सरकार  को  कोई  योजना है  ?

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन  :  देशमें  रक्षा  अनुसंधान  स्थापनाओं  की  कुल

 संख्या  42  है  फोल्ड  प्रयोगशालाएं  तया  टाइप  सर्टिफिकेशन  और  एंयर-वर्दीनेस  संबंधी

 पहलुओं  से  संबंधित  प्रयोगशालाएं  भी  शामिल  इनमें  से  अर्थात  रक्षा  अनुसंधान

 तथा  विकास  मध्यप्रदेश  में  स्थित  है  ।

 जी  नहीं  ।

 eta  म  स्वतंत्र  ता  संनानियों  की  gaat  रोकना

 2018.  श्री  Fo  Yo  राजन  :

 श्री  सी०  Fo  waxy  :

 क्या  गुह  मंत्री  ag  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  at  केन्द्रीय  पेंशन  रोक

 है  और  अब  तक  उन्होंने  जो  राशि  प्राप्त  की  है  उसे  पुरा  वापस  करने  को  कहा

 यदि
 तो  व्यक्तियों

 को  ए  से  आदेश  जारी  किए  जा रहे  हैं  और  उसके  क्या

 कारण

 क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  आदेश  को  वापस  लेने  का

 अनुरोध  किया  और

 यदि हां, तो तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :
 जी

 63  मामलों  में  पेन्शन  कर  दी  गई  इनमें  से
 21  व्यक्तियों  ने  कोची  न

 पुलितਂ  हड़ताल  में  भाग  लिया  था  और  उस  कारण  सजा  काटी  थी  और  एक  मामले में
 यातना  मालाबार  बिशेष  पुलिस  हड़ताल  के  संबंध  मेंथी |  भारत  सरकार  दारा  इन

 पुलिस  हड़तालों  को  सेनानी  Tama  योजना  के  अंतर्गत  पेंशन  स्वीकृत  करने  के

 प्रयोजन  के  लिए  स्वतंत्रता  संग्राम  के  भाग  के  रूप  में  नहीं  दी  गई

 el  पहले  पेंशन  अस्थाई  आधार  पर  स्वीकृत  की  गई  थी  क्यों  कौ  यह  स्पष्ट  नहीं  था  कि

 यातनाएं  इन  दो  पुलिस  हड़तालों  से  संबंध  थी

 TT  मामलों  में  आवेदकों  ने  कुछ  विधायकों  के  प्रमाण  प्रस्तुत  किये

 जिन्होंने  जाता  कि  गलती  से  ऐसे  प्रमाण  पत्र  जारी  किये  हैं
 ।  इन  प्रमाण पत्रों

 को  आवेदकों  को  यातनाओं  के  दावों  के  समथेन  में  पर्याप्त  सबूत  केरूप  में
 स्वीकार

 नहीं  किया  गया  था  ।
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 राज्य  सरकार  ने  पुलिस  हड़ताली  में  भार  लेने  वालों  के  मामले में  केवल

 वसुली  को  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया है

 पुलिस  हड़तालों  में  भाग  लेने  वाले  कुछ  व्यक्ति  को  केरल  उच्च
 न्यायालय  में  ले  गये  है  और  मामला  न्यायाधीन  है  ।

 सरकारी  विभागों  में
 प्रयुक्त

 प्रपत्रों  को  आसान  बनान

 2019.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या  गह  मंत्रो  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  आम  जनता  के  लाभ  के  तथा  कागज  में  मितव्ययिता  बरतने

 के  लिए  सरकारी  विभागों  में  प्रयुक्त  प्रपत्रों  को  आसान  बनाने  हेतु  कार्यवाहो  कर  रही

 और

 (a)  इन  प्रपत्रों  को  संख्या  कम  कागज  और  छपाई  में  मितव्ययिता  लाने  में

 अब  तक  क्या  परिणाम

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  जी  श्रोमान्‌  ।  प्रशासन में

 कार्य-कुशलता  और  faaeqiazat  लाने के  लिए  scat  को  युक्तिसंगत  तथा  आसान

 और  प्रयत्नों  के  विशेषकर  जिन्हें  जनता  द्वारा  प्रयुक्त  किया  जाता  के
 मानकौकरण  को  सिफारिशें  करने  के  लिए  एक  कृतिक  बल  की  नियुक्ति  की  गई

 जिस  कृतिक  बल  को  नियुक्ति  1978  में  को  गई  उसने  अभी

 तक  अपना  पूरा  नहीं  किया  है  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  द्वारा  नीतियों  का  बनाया  जाना

 2020.  शी  निहार  लास्कर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  केन्द्रीय  tarhas  सुरक्षा  बल  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नौतियां

 निर्धारित  करने  के  लिए  उप  war  निरीक्षकों  और  कमाण्डेन्टों  के  वाधिक  समन्वयकारी

 सम्मेलन  आयोजित  किए

 यदि  at  पिछला  सम्मेलन  कब  हुआ

 क्या  ः  1978  में  ऐसा  सम्मेलन  करने  के
 लिए  कोई  प्रस्ताव  और

 ns वर्ष  1977  में  मंत्रियों  ने
 |  ह  THT  (|  तीर 414  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 एककों  का  किया ?

 गह  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  एस०  डी०
 :  जो  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 इसकी  जांच  जा
 रही

 (=)  कोई  नहीं  ।



 Writ  en  Answers

 8,
 1978

 प्रादेशिक  सेना  अधिकारियों  की
 be War  heat  आयु  में  afa

 2021,  श्रों  निहार  लास्कर  :  क्या  रक्षा  भंगी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  ca  :

 (#)  क्य  सरकार  का  विचार  प्रादेशिक  सेना  अधिक्रारीयों  और  इनफन्ट्री के अधिका रियों के  अधिका  रियों
 को  wai  निवृत्ति  को  बढाने  का  और

 (4)  मदि  वर्तमान  सेवा  निवृत्ति  आयु  क्या  हूँ  और  सेवा  निवृत्ति  आयु  में

 कितनों  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  :  और  ।  प्राद  शिक  सेना  के  इंफेंट्री  के  अफसरों

 ay  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  इस  समय  निम्नलिखित

 (1)  मेजर भौर  उनसे  नीचे  50  ay

 (2)  लेपिट०  कनेंल  52  वर्ष  afro  ata  के  रूप

 में  4  का  सेबाका  इनमें

 जो

 सेवा-निवृत्ति  की  आयु  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  नहीं

 daa  हिन्दुस्तान  faze  कामनी  संबंधी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  fread  समिति  का

 प्रतिवेदन

 2022.  श्री  माधवराव  fafeerqt  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बतासे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  aa  हिन्दुस्तान  ट्रेक्टर  कम्पनी  के  कार्याचालन  का  विस्तृत

 विश्लेषण  करने  हेतु  उच्च  शक्ति  प्राप्त  शिवगनानम  समिति  नियुक्त  की

 क्या  उस  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  fear  और

 यदि  तो  उसकी  सिफारिशें  कया

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  तथा  (@)  :  सरकार  ने  Fo  हिन्दुस्तान
 a

 ट्रै कडसं  लिमिट  बडौदा  के  कार्यों  को  पुनी  जांच  करने  के  लिए  at  एम०

 उद्योग  गुजरात  सरकार  को  अध्यक्षता में  उद्योग  तथा.विनियमन )

 1951  के  अन्तत  23-6-1971  को  समिति  नियुक्त  को  समिति

 ने  7  1971  को  अपनी  fede  श्रस्तुत  की
 ।

 समिति  ढारा  को  का  ब्यौरा  नीचे  पि नशा या

 गया  z:—

 (1)  एक  सुयोग्य  व्यवसाय  को  दृष्टि  अहंता  प्राप्त  meat ray  frame  किया  जाता

 जो  दो  प्रबंध  निदेशकों  के  बजाय  जिससे  अधिकार  संबंधी  झगड़ेबाजी

 होती  सीधे  एक  प्रबंध  निदेशक  के  aatt  काम

 (2)  कम्पनो  के  पास  पर्याप्त  रूप  से  निर्धारित  नियंक्रण  पर्याप्त  वित्तीय  और

 पूंजीगतਂ  सामान  का  और  आयोजित  निवेश  और

 यथा  चित  रूप  से  प्रणालीबद्ध  वस्तुसुची  नियंत्रण  होना  ares
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 (3)  एक  सताहफार/निपंत्रत  होना  प्रबंध-सुचना और  लागत

 की  'वज्ञ/मिक  cafe  लाग  करनी  afters

 (4)  ने  महपूस  किया  उपयुक्त  चिलोष  नहीं  अपना
 जिसके  कारण  अन्ततोगत्वा  उत्पादन  में  हानि  और

 faa  हानियां हुई  ॥

 उस  समय  मेनेजमेंट  में  काय  कुशलता  को  कमी  भी

 (5)  ae  घाया  गया  कि  कारखाने  थें  कत्तिपय  शाखाभो पर  बनस  air  क

 पूरा  अधिकार  नहीं  था  जिसकी  गतिविधियों  से  उत्पादन  पर  सोधा  प्रभाव  पड़ा  ।

 यह  भी  सिफारिश  को  गई  थो  परचेज  डिवोजन  केवल  एक  प्राधिकार  के

 अधोनਂ  हीना  चाहिए  ।

 (6)  धनको  कमो  से  आमतौर  पर  कच्चे  माल  और  faeat at  को  अन  पलब्धता के

 कारण  संयंत्र  की  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  था ।

 (7)  कम्पनी को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  175  लाख  रुपये  तक  नकद

 राशि  तत्काल  लगाना  |

 (8)  यह  पाया  गया  था  fa  इस  एकक  द्वारा  निर्मित  35  To  श०  और  50  To

 श०  दोनों  के  ट्रेकटरों  के  लिए  निर्धारित  मूल्य  अन्य  ट्रेक्टर  निर्माताओ  के

 इसी  प्रकार  के  ट्रैक्टरों  के  मृत्पों  को  तुलता  में  सबसे  कम  थे  ।

 2.  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों
 में  से  एक  सिफारिश  के  अनुसरण में  सरकार  ढारा

 1972  सें  ट्रेक्टर  का  बिक्रो  बढ़ाया  गया  मूल्य  में
 वृद्धि

 के
 बावजूद

 भी  इस  एकक  में  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन  उपयुक्त  स्तर  तक  कायम  नहीं  रखा  जा  सका ।
 वास्तव  में  1972  में  उत्पादन  ठप्प ही  गया और  बड़ो  तादाद  में  श्रमिको  की

 छटनी  को
 गई

 थी
 ।

 तब  सरकार  ने  उद्योग
 तथा  1951  के

 अधीन  उपक्रम  का  प्रबंध-प्रहण  किया
 ।

 गुजरात
 एग्रो  seta  का  रपोरेशन  को

 इसका  अधिकृत  नियंत्रक  नियुक्त
 किया  गया

 था
 ।  अधिकृत  नियंत्रक  के  जरिए  प्रबंध  की  अवधि

 11  1979  तक  बढ़ा दी  गई  है  ।

 सड्ब्बियां  क  आधुनिकतम  सुविधायें

 2023.  श्री  साधवराव  fafi  :  कण  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंग ेfa:

 कया  पूर्ण  से  अपने  ही  दश  की  Teast A arare |
 के

 आघार
 \qr  पनडुब्बियां  बनाने

 के  लिए  आधुनिकतम  सुविधायें  उपलब्ध  करने  के  बारेमें  fata  किया  गया

 यदि  क्या  इसके  लिए  लाइसेंस  और  प्रौद्योगिकी  की  खरीद  के  लिए

 कुछ  अन्य  देशों  के  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  कय  परिणाम  निकला  ?

 स्का  मंत्रो  (at  :  से  i
 ar  निर्माण  देश में

 करने
 की  आवश्यकता को

 सरकार
 ने

 स्व्रीकार  कर  लिया  परन्तु  हमारे  अपने  Faqaret
 में  पनडुब्बियो ंका

 निर्माण  करने  के  लिए  पूरी  maar  उपलब्ध  नहीं  है

 ह जती
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 आरंभिक  निर्माण-कार्य  qeay  सहयोग  से  far  जाना  होता  विदेशों  के

 अनेक  शिपणर्डों  के  साथ  तकनीकों
 विचा  र-विमश  जारी  इस  संबंध  में  प्राप्त  विभिन्न

 प्रस्तावों  की  जांच  करने  के  बादਂ  इसमें  अन्तिम  ध 1 नण य  लिया  जाएगा

 भारतोय  पुलित  सेवा  क  एक  अधिकारों  के  विरूद्ध  आरोप

 2024.  थ्रो  रोबिन  सेन  :  FIT  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 wa  लोक  सभा  चुनाव  के  दौरान  जाली  मतपत्र  छापने  संबंधी  आरोप

 के  बार ेमें  एक  आई०  to  एस०  अधिकारी  और  सरकारी  मुद्रण  के  भूतपूव  अधीक्षक
 के  fate  जांच  पुरी  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 गुह  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  (Ho  एस०  डी०  :  गत  लोक  सभा  चुनाव

 में  सरकारी  पश्चिम  बंगाल  में मुद्रणा लग  ,  दुहरे  मत  पत्न  छापने  के  संबंध  में  जांच  अभी

 नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  t

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  कमंचारो

 2025.  श्री  ए०  Fo  राय  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  कॉफकिंग  कोल  लिमिटेड  के  कुल  कमंचारियों  में  प्रत्यक्ष  तथा  परोक्ष  काय-दर

 तथा  समय-दर  ,  भूमिगत  तथा  भूमि  के  ऊपर  श्रमिकों  तथा  अधिकारियों  के  राष्ट्रीयकरण  के

 समय  कण  प्रतिशतता  थी  और  अब  क्या  है  तथा  मजूरी  वेतन  और  अन्य  सुविधाओं  के

 में उन  पर  कितना  सापेक्ष  व्यय  गया ;

 क्या  राष्ट्रीयकरण  से  गेर-उत्पादक  व्यक्तियों  पर  व्यय  बढ़ा  है  और
 जिससे  कोयला

 खानों  को  निरन्तर  हानि  हो  रही  और

 (a)  afe at, a  इस  रूख  को  बदलने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या

 करने का  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  (sit  पी०  :  (®)  व  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 और  सभा  पटल  पर.'रख  दी  जाएगी ॥

 फरक्का  में  पतन  |:

 2026.  श्री  शशांक  शेखर  सान्याल  :  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  फरक्का  में

 बन्दरगाह  के  बारे में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  497  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 कि  कृपा  करेंग  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  अब  तक  क्य  कार्यवाही की  है  और  इस  मामले

 में  आगे  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  हल्दिया  और  फरक्का  के  बीच

 fata  जल  परिवहन  सेवा  शुरू  करने  के  प्रस्ताव  का  व्यावहारिक  अध्ययन  करन ेके  लिए

 alee  योजना  में  1  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इस  व्यावहारिक

 अध्ययन  क्षत्र  के  अन्तगतਂ  फरक्का  पर  तटीय  सुविधाओं  और  प्रबन्ध  सुविधाओं  के  भी  शामिले

 करने  का  विचार

 प्रादेशिक  लंगा  सेवा  मं  सवा  करन  पर  मध्य  प्रदेश  क  सरकारी  wy atirat  को  लाभ

 2027  श्री  निहार  लास्कर  कपा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  छपा  करेंगे  कि  मध्य

 प्रदश  सरकार  ने  प्रादेशिक  सेना  में  सेवा  करने पर
 ewererer rh कीः  ee
 Asn!  नास  चारश्यिों  की  क्या

 (1)  सेवा  में  वतनवद्धि

 (2)  नकद  इनाम

 (3)  अन्य

 जसे  लाभ  दिए

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  (1)  शन्य ॥

 (2)  प्रादशिक  सेना  की  मध्य  प्रदेश  स्थित  mal  बटालियन के  तीन  सर्वोत्तम
 रक
 mw  oy

 प्रशिक्षणार्थियों  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  d  at  पुरस्कार  स्थापित  किए हैं  ।

 प्रत्येक  पुरस्कार  100  रु०  का

 रोज्य  सरकार  2,500  रुपए  और  1,500  रुपए  के  नकद  पुरस्कार  क्रमश

 उन  प्रादेशिक  सेना  अलंकरण  और  प्रादेशिक  सेना  asa  पाने  वालों  को  देती  है  जो  मध्य
 ह

 प्रदेश  के  रहने  वाले

 (3)  प्रादेशिक  सेना  के  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  अवधि  के  दौरान  रक्षा  सेवा  प्राक्कलन

 से  मिलने  वाले  fat  तथा  भत्तों  के  अति रिक्तਂ  पुरा  सिविल  बेतन  पाने  की  aT Ata

 होती  है

 Proposal  for
 Registration

 of  Marriages

 4028.  Shri  S.  S.  Somani  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased ta
 State

 (a)  Whether  Government  are  considering  a  proposal  to  provide  for  regisy
 tration  of  marriage  ;  and

 (b)  Whether  Government  have  appointed  any  committee  to  go  into  this

 question,  and  if  so,  the  details  in  this  r

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri 5.0  D.  Patil):  (a}
 Yes,  Sir.

 (b)  An  inter-departmental  working  group  to  go  in  to  the  question  of  re-

 commending  an  infra-structure  for  registration  of  marriages  was  set  up  by  the
 Union  Health  and  Family  Welfare  Ministry.  The  working  group  has  submitted
 its  report  to  the  concerned  Ministry  and  has  recommended  that  the  registratiog
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 of  martiages  should!  be  separate  from  those  relating  to  registration  of  births  and
 deaths.

 The  Union  Ministry  of  Law  has
 Prepared  a  draft  bill  for  compulsory  regis-

 tration  of  all  marriages  throughout  In

 committed  in
 appointments

 ur न्
 the  Ordnance  Equipment  Factory,

 2029.  Shri  Hargovind  Verma  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  serious  irregularities  are  being  committed  in
 appointments  in

 the  Ordnance  Equipment  Factory,  Kanpur;

 (b}  if  so,  whether  Government  will  take  steps  to  stop  them;  and

 (c)  if  not,  whether  Government  will  inquire  into  the  appointments  made
 Bgainst  the  quota  reserved  for  sportsmen;  etc.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Sher  be Cin के  /  | ingh hb)  :  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 There  is  no  quota  reserved  for  sportsmen.

 Transfer  of  Maiiager  of  Ordnance  Equipment  Factory,  Kanpar

 2030.  Shri  Hargovind  Verma  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to

 Btate  :

 (a)  whether  no  higher  officer  is  allowed  to  remain  on  one  post  and  one
 place  for  more  than  3  years  as  per  thé  Government  orders;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  such  higher  officers  as  are  violating  this  rule  and
 if  not,  the  number  of  years  since  when  the  Manager,  Otdnance  Equipment
 Factory,  Kanpur  has  not  been  transferred  and  reasons

 therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Sher  Singh):  (a)  There

 fis  no  fixed  tenure  for  officers  for  inter-factory  transfer  but  normally  they  are

 considered  for  inter-factory  transfer  on  completion  of  about  5  years  or  due  to

 promotion
 and  exigencies  of  service.

 (b)  The  question  of  violation  of  any  rulé  doeg  There  are  five

 Managers,  besides  General  Manager  in  Ordnance  Equipment  Factory,  Kanpur
 With  periods

 of  stay  from  six  months  to  about  seven
 year.

 shown.  below

 I
 थ  सा

 stay  in
 Kanpur

 General  Manager  है  months  3

 Manager  (Prod)  6  Yrs/9  months 6

 Maaager  (Leather)  6  Yrs/9  months  12  Years

 Maneg  ir  (Plo.
 N\A  45°  )  8  Yrs/5  months 6  Yrs/7  months

 Manager  (Textiles)  7  ¥zs/4.months
 18  Yrs/8  months

 Msaager  (Admin)
 ee

 6
 bia  months
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 BSE  म  माल  डिब्बों  मं  लदान  करने  कमंचारियों  की

 नियुक्ति

 2031.  श्रो  रामानन्द  तिवारी  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपात  स्थिति  के  दौरान  कोटा डीह  कोयला  खान में  fart

 मत  q- seat  में  लदान  करने  वाले  800  हरिजन  कमंचारियों  की  सेवाएं  समाज  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कारण  और

 उतकों  बहाल  करने  के
 लिए

 क्या  कार्यवाही  को  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 2?

 aati  मंत्री  पी०  CATA) :  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 Mills
 producing

 Controlled  Cloth

 Shri  Rajendra  Kumar  Sharma
 Shri  Ganga  Bhakt  Singh :

 Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  and  the  names  of  the  mills  not  producing  controlled  doth

 during  1977-78;

 (b)  the  names’  of  the  mills  which  have  produced  controlled:  cloth  below  the
 fixed  target;  and

 (c)  the  action  taken  against  such  mills?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  to  (c):  Necessa
 information  is  being  collected  and  shall  be

 संत
 on  the

 Table:
 of

 the  Sabha

 wey  क्षेत्र  क  faq  वक्त  ऋण  संबंधी  ANegTSTT  क
 बारे

 में  का  be Rss (a  किया  जाना

 श्री  सी ०  Ho  चन्द्रप्पन  e e

 चि श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  च्

 श्री  नटवर  लाल  नी०  परमार  e e

 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहसच  &  TY Ho TM के०  पुरी  को  अध्यक्षता  वालीं  समिति  ने  लघु
 क्षेत्र

 के
 faq  बक  ऋण  TeTeTy  समस्याओं  के  बारे में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  fear

 यदि  हां,ती इत  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  ea  बातं  क्या  &:

 उन  सिफारिशों  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  ने  इस  सिफारिशों  के  कार्य  करने  निर्णय  किया  '

 यदि  ती  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  बया  ae

 खाऊ
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 ——_—  ee

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  |

 सिफारिशें  को  मुख्य  बात  निम्नलिखित  हें
 :--

 (1)  सभी
 बको  द्वारा  25,000  रु०  को  अग्रिम  राशियों  और  25,000  रु०  a

 2,00,000  रु०  के  बीच  को  अग्रिम  राशियों  के  सरल  किये

 पत्र  और  जांच  प्रपत्र

 (ii)
 छोटे  जीब्प  योजनाओं  और  तकनीकी  अहंता  प्राप्त  उद्यमियों  को

 आवश्यकताएं  लचोली  होनी  चाहिए  तथा  मार्जिनों  के  मामले  म

 इन

 <a

 अंशदान पर  जोर  नहीं  जाना  उद्यमियों  को  इक्विटी

 कतानुसार  किस्तों  में  जमा  उदार
 ऋण  सहायता  fafa  अथवा  एक  राष्ट्रीय

 इक्विटी  निधि  करने  की  अनुमति  प्रदान  को  जानी

 (iti)  बैको ंको  परियोजना  की  जीव्यता  पर  fade  करना  छोटे  ऋणों  के
 मामलों

 में  तुतोय  पक्षी  कौ  गारन्टी  लेने  की  आम  प्रणाली को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए

 अनुषंगी  प्रतिभूति  के  रूप  में  प्राप्त  को  ऋण  मुक्त  औद्योगिक  आस्तियां

 उचित  आवश्यकता  होने  पर  पहले  Tare.  मुक्त  को  जानी  बेंकों  को

 उसके  बराबर  बन्धक  स्वीकार  करना  चाहिए  ।

 (iv)  अदायगी  कार्यक्रम  में  फालतू  जनित्ण  क्षमता  ध्यान  से  रखा  जाना

 चाहिए  और इस  प्रयोजन  के  लिए  भूगतान  शरू  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय

 जाना  एकक  द्वारा  फालतू  प्रारम्भ  कर  देने  के  बाद  ब्याज

 आसान  feat  में  age  किया  जाना  भुगतान  कार्यक्रम  कौ  संमीक्षा

 को  जानो  और  बिजलो  की  मन्दी  अथवा  प्राकृतिक  प्रकॉपों  के

 मामलो  में  उनको  पुनः  सुची  तेयार  को  जानी  चाहिए ।

 (४)  ब्रांच  मैनेजरों  द्वारा  निर्णय  लेने  की  शक्तियों  को  की  जानी  चाहिए  ताकि

 60%  से  80%  तक  के  ऋण  aazay  निणंय  शाखा  स्तरपर  हो लेने  सुनिश्चिय

 fear  जा  सके  ।  छोटे ऋण  लेने  वालों  के
 आवेदन

 पत्नों को  4  सप्ताह के  भोतर

 निपटा  दिया  जाना  चाहिए ।

 v1)  ब्याज  दरको  एक  स्लैब  प्रणालो  अपनायी  जानी  पुनः  स्थापित  faa
 जा

 रहे  wr  एककों  के  मामलों  ब्याजदर  में  विशेष  रियायत  दी  जानी  चाहिए ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  रियायती  ब्याजदर  लागू को  जानी  बेंकों  द्वारा

 लघु  उद्योगों  कोदो  गई  अग्रिम  प्रभार
 नहीं

 जाना

 बेंकों  को  सामान्यतया  area  शभौद्योगिक  विकास  ae  से  वित्त  प्राप्त

 करना  चाहिए  और  एसा  करने  का  निणंय  लिये  जाने की
 स्थिति  में

 अपनी
 यती  ब्याजदर  ऐसे  ऋणों पर  लागू  करनी

 (Vil)  बिल  रिडिस्काउन्टिग  योजना  के  rata  लघ  औद्योगिक  एककों  के  बिलों  को

 कोई  विशेष  सीमा  निर्धारित  किए  बिना  स्वीकार  जाना  चाहिए

 परियोजना  eater  रुण  एककों  के  या||  राशि  की  वसुली  करने

 और  विपणन  सहायता  के  fan  ब्रेंकों  का  aq  उद्योग  सेवा  संस्थानो ंका
 और
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 अधिक  उपयोग  Toa  जाना  सरकार  द्वारा  लघु  उद्योग  सेवा  उस्वीन  को

 कुशलता  के  स्तर  को  ऊंवा  उठाने  के  लिए  उपाय  fu  जाने

 चाहिये  कि  वे  dat  को  आंकड़े  प्रस्तुत  करें  और  योजनाओं  पर  da के  साथ

 विवार-विमरश  करना

 (1x  reve  के  क्रियान्वयन  को  देख  रेख  करने  के  लिए  विकास  आयुक्त

 को  अध्यक्षता  में  लघ  रिजवे  बैंक  और  बेकरों  के  प्रतिनिधियों को  एक

 एक  समिति  गठित  जानी  चाहिए

 य॑  सिफारिशें  भारत  सरकार  के  विचाराधोन  है

 और  (=)  प्रश्त  हो  नहीं  उठते

 चकनऋण क  dar  a  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति

 2034.  श्री  जी०  एस०  बनतवाला

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक

 कया  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  कि

 (3)
 कया  छोट  पेमाने  के  उद्योगों  की  बक-ऋण  समस्याओं  सम्बन्धों उच्च  शक्ति  प्राप्त

 समिति  ने  हाल  में  यह  सिफारिश  की  हैकि  बेंकों  की  पारम्परिक  प्रतिभूति  उन्मुख  दृष्टिकोण
 को  त्याग  कर  योजनाओं  की  ARTA  के  आधार पर  ऋण  मंजूर  करने

 (@)  क्या  समिति  ने  यह  ay  सिफारिश  को  है  कि  विशेषकर  Me  ऋणों  के  मामले  में

 fear  तोसरे  पक्ष  से  गारन्टी  प्राप्त  करने  सम्बन्धों  सामान्य  प्रक्रिया  को  समाप्त  fear

 और

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  और  यदि  at, a तो
 उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 बाध उद्योग  मंत्री  जाज  (#)  ॥  ot  ह

 हों  |

 सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हूं  ।

 Material  giyen  on  Credit  by  Hira  Textile  Mill,-  Ujjain

 2035.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  Will  the  Minister  of
 Indestry

 be  pleased
 to  state:

 (a)  the  quantum  of  material  given  om:  credit  by  Hira  Textile  Mill,  Ujjain
 to  Shri  Rayon  Textile  Mill,  Ujjain  since.  its  inception  todate  and  the  payment
 made  therefor  so  far  and  the  payment  yet  to  be  made;.  and

 (0).  the  names  of  the  parties  to  whom  the  Hira  Textile  Mill  has  sold.  yarn,
 beam  and  other  material  for  use  in  machinery  and  the  number  of  parties  to

 ‘whom  these  yarn  etc.,  have  been  given  on  credit  and  whether  it  is  also  a  fact
 that  payment:  therefor  has  not  been  made  even  though  Jong  time  has  elapsed
 sittce  and  whether  steps  will  be  taken  to  realise  the  cost  of  the  material

 ancluding  interest  thereon?

 iy
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 ‘The  Minister  of  (Shri  George  Fernandes):  (a)  Hira  Textile  Mills,
 Ujjain  was  nationalised  with  effect  from  18  April,  1974.  It  has  not  supplied:
 any  material  on  credit  to  Shri  Rayon  Textile  Mil,  Ujjain.  However,  material
 like  nuts  bolts,  lead  rods,  perforated  Steel  strips  etc.,  of  a  total  value  of
 Rs.  376/-  only  were  supplied  on  loan  to  the  said  firm  during  1975-76  and

 1976-77,

 (b)  The  Hira  Textile  Mills  has  sold  yarn,  beam  and  other  material  for  use
 in  machinery  to  the  following  parties :

 (1)  Bunkar  Sahakari  Samiti,  Asta.

 (2)  Kunjco,  Ujjain.

 (3)  Prabhu  Dayal  Thotla,  Indore.

 (4)  Abdul  Karim  Haji  Mohammed,  Gautampura.

 (5)  Prabhu  Dayal  Keshav  Lal,  Ujjain.

 (6)  Ganesh  Traders,  Ujjain.

 (7)  Mohamed  Hussain  Mohd.  Yousouf,  Ujjain.
 (8)  Ajay  Kumar  Sunil  Kumar,  Ujjain.

 (9)  Aziz  Mohammed  Ansari,  Ujjain.

 (10)  Shakti  Textiles,  Ujjain.

 (11)  Swastic  Textiles,  Ujjain.

 (12)  Prem  Textiles,  Indore.

 (13)  Arvind  Textiles,  Indore.

 (14)  Vishnu  Textiles,  Ujjain.

 (15)  Shakti  Chalit  Bunkar  Sahakari  Samiti,  Ujjain

 (16)  D.  K.  Textiles,  Ujjain.

 (17)  Bunkar  Sahakari  Sangh,  Ujjain.

 (18)  Ramesh  Chand  Nand  Kishore,  Ujjain.

 (19)  Mohanlal  Balbux,  Ujjain.

 (20)  Bajranglal  Radhakrishan,  Ujjain.

 (21)  Ganesh  Fabrics,  Ujjain.

 (22)  Mangi  Lal  Dhulichand,  Ujjain.

 (23)  Nema  Textiles,  Ujjain.

 (24)  Rajesh  Textiles,  Ujjain

 (25)  Laxmi  Textiles,  Ujjain.

 (26)  Shri  Voile  House,  Ratlam.

 (27)  Vijay  Kumar  Deeswala,  Ujjain.

 (28)  Vimal  Kumar  Maheshwari,  Ujjain.

 (29)  Shyam  Textiles,  Ujjain.

 Of  these,  two  parties  at  sl.  no.  (28)  and  (29)  were  supplied  sized  beam,  yarm
 etc.,  on  credit,  prior  to  March,  1976.  Since  March,  1976  all  such  supplies  have:
 been  made  against  ment.  There  is  no  outstanding  amount,  against  the  party  at

 No.  (28).  The  total  outstanding  against  the  party  at  serial  no.  (29)  was
 Rs.  69,827.63  in  March,  1976,  against  which  Rs.  23,400  has  been  received  and

 the  balance  now  outstanding  is  Rs.  46,427.63.  Necessary  steps  are  being  taken.
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 to  recover  this  amount.  The  question  of  interest  would  be  consider ered  separately,
 The  subsidiary  would  also  be  asked  to  consider  the  recovery  of  interest.

 खादी  तथा  ग्रामोदयोग आयोग

 2036  श्री  टी०  Yo  पई  क्या  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  at  कृपा  करेंग  कि

 कया  तथा  आयोग  के  पिछले  बजट  में  36  करोड़  रुपए  का

 प्रावधान  किया  गया

 यदि  हां,तो  उसमें  से  कितनों  धनराशि  wa  को  गई  और

 (71)
 इसके  परिणामस्वरुप  वर्ष  भर  में  रोजगार  के  feat  अतिरिक्त  अवसर  बनायें

 गये ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  ।  क्ष  1977-78  के  बजट  अनुमानों  में

 क
 मदों  के  sata  और  प्रोद्योगिकी  योजना  हेतु  40  लाख  रुपए  के  प्रावधान

 को  छोड़कर  खाद  ग्रामोद्योग  आयोग  के  लिए  35  कहोड़  रुपये का  प्रावधान  किया  गया

 था  ।  बाद  Haq  1977-78  के  संशोधित  में  प्रावधान  को  44.  65
 क

 >  ics AUS  रुपए
 और  प्रोद्योगिकी  योजना  तक  बढ़ा  गया

 था
 ।

 वित्तवर्ष  कौ  समाप्ति  के  पश्चात  हो  वर्ष  1977-78  में  हुए  व्यय  कौ  सही  राशि

 जानी  जा  सकेगो  |

 चालू  वर्ष  में  लगभग  5.14  लाख  लोगों  के  लिए  रोजगार के
 अवसर  पदा  होने  का  अनुमान

 धाग  क  मूल्यों  मं  वृद्धि

 2037.  श्री  पी०  क  ०  कोडियन

 श्रीमती  कू  ष्णन

 थो  चन्द्र  शखर  faz

 क्या  उद्योग  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  गत  कुछ  महीनों  a  धाग  की  कीमतों में  वुद्धि  हो  रही है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  देश  भर  के  बुनकरों  ने  मूल्य में  वृद्धि  तथा  सरकार  की

 एकाधिकारिक  नोतियों  के  विरुद्ध  विरोध  प्रकट  करने  हत  17  फरवरी  को  मृत्य  वद्धि  दिवस

 के  रूप  में  मनाने  का  निर्णय  किया  और

 te  तो  उलका  ब्यौरा  क्या  हैं  और  घागे  का  मूल्य  कम  करने  और  aaatat

 वितरण  पद्धति  के  माध्यम  सेपर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  भरने  के  सम्बन्ध  में  क्या  शयन

 वाहो  को  जारहों

 11qQ
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 उद्योग  मंत्रो  जाज॑
 :  सूतों  धागे  कें  थोक  के  मूल्य

 पिछले कुछ  agrat  में  मूत्यों  में
 थोड़ो  वृद्धि  दिखलाते  DIES  बिक्री  मूल्य  सुचकांक

 1977 में  196.9  थी  तथा  1978  में  200.9  था  उनकी  तुलना में  1978

 में  बढ़कर  201.5  तक  पहुंच  गया  MI

 जा  नहीं  ।

 कोमतों  के  उतार  चढ़ाव  बजार  की  स्थितियों  को  '  बताते  धागे  के

 म्यों  में  कपों  लाने  हेतु  प्रभावी  कारंवाई  केवल  सुत  जेसे  निवेश  की  कौमतों  में  कमो

 करके  ही  को  जा  है  तथा  इस  समय  इन  क्षेत्रों  में  बाजार  को  सामान्य  प्रवृत्तियों  में

 हस्तक्षेप  करना  जरूरो  नहीं  समझा  जा  रहा

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  प्रथम  बिन्दु  fast  कर  लवी  पद्धति  स्वीकार
 करना

 2038.  शी  पी०  Fo  कोडियन  :  क्या  गृहमंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 दल्लो  प्रशासन  सामान्य  उपयोग  को  कुछ  वस्तुओं  के  बारे  में  प्रथम  बिन्दु

 बिक्रोਂ  कर  पद्धति  अपनाना  स्वोकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  नई  पद्धति  का  ब्पौरा  क्या
 है

 और  मूल्य  स्तरपर  इसका  क्या

 प्रभाव

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  और  ः  दिल्लो  बिक्री
 कर  1975  को  धारा  के  उपबंधों  के  अनुसार  कुछ  वस्तुओं  पर  प्रथम

 पर  frat  कर  समय-समय  पर  लगाया  गया है  ।  यह  पद्धति  नई  नहीं  है  और  दिल्ल  में  1961

 से  प्रचलन  में  रही  है  ।  प्रथम  बिन्दु  की  वस्तुओं  का  gar  में  अनेक  बार  भौर  अभी

 हाल  में  1-2-1978  को  संशोधन  किया  गया

 बिक्री  कर  लगान  कौ  प्रथम  बिन्दु  पद्धति  के  कर  उस  व्यापारी  देय  है

 जो  दिल्‍ली  में  आयात  करता  है  अथवा  ऐसी  वस्तुएं  बताता  है  जिनकों  पहली  बार  दिल्‍ली  संघ

 शासित  क्षेत्र में  बेचता  है  और  जहां  अधिनियम  के  अंतर्गत  वह  कर  देने  के  लिए  जिम्मेदार

 नहीं  है  वहां  कर  अधिनियम  के  कर  देने  के  जिम्मेदार  .  सबसे  पहले  वाले

 व्यापारों  द्वारा  बिक्री  पर  देय  प्रथम  बिन्दु  लेवो  पद्धति  में  कर  का  भार  कम  है  जबकि

 बिक्रो  को  अंतिम  अवस्था  के  भार  के  सांथ  तुलना की  हैं  क्योंकि  अंतिम  अवस्था

 में  कर  उस  मूल्य  पर  लगाया  जाएगा  जिसमें  बोच  की  सभी  अवस्था  पर  लाभ  सम्मिलित  होगा  |

 राष्ट्रीय  आय  क  बारे  में  क्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  हारा  feat  गया  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन

 2039.  थी  Wala  ag  मेहता  !  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  BT  कृपा  करेंगेकि :

 क्या  वर्ष  1976-77  में  केन्द्रीय  सांखिपिकौय  संगठन  द्वारा  किए  गए  आर्थिक  सर्वेक्षण  के

 निष्कर्षों  से  पता  चलता  हैकि  जहां  राष्ट्रीय  आय में  वृद्धि हुई  वहां  जनसंख्या  में  दो  प्रतिशत  की  समग्र

 वुद्धि  होने  के  कारण  प्रति  व्यक्ति  आय  में  गिरावट  आई  है  |
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 8  माचं  978  लिखित  उसर

 (a)  यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  प्रतिवं दन  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है  ;
 और

 इत  न तव  दन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  का्यवाहो की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  मंत्री  (att  मोरारजी  et

 सामान्य  अनुम।नों के  राष्ट्रीय  आय के  1975-76  में
 39,626  करोड़ रुपए  होने

 क  तुन में में  1975-77  में  40,164  करोड़  रुपए  (1970-71 की  कौमतों  होने  का  अनुमान

 इसे  राष्ट्रीय  आय  में  1.  4  प्रतिशत  को  वृद्धि  प्रकट  होतो  इस  अवधि  में  जनसंख्या में  कुल

 मिलाकर  2  प्रतिशत  को  वुद्धि  होने  के  1970-71  कौ  कोमतों  पर  अनुरूप  प्रति  व्यक्ति  आय

 1975-76  में  659  BIT gz से  1976-77 में  655  रुपए  होने  में  सोमांत  गिरा  वट  दिखाई दती  है  |

 यतंम।न  कोमतों  1976-77  में  राष्ट्रो  आय  64,279  करोड़  रुपए  आती  है  और  प्रति  sated

 आय  1,049  रुपए  आतो है  ।

 सरकार  द्वारा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  विभिन्न  उपायों  के  परिणामस्वरुप  और

 कुछ  भच्छ  मौसम  के  कारण  भो  ,  राष्ट्रीय  आय  के  1977-78  में  लगभग  5  प्रतिशत  बढ़ने का
 अनुमान

 है  जिसका  अर्थ  होगा  प्रति  व्यक्ति  आय  में  लगभग  3  प्रतिशत  की  वृद्धि  ।

 1978-79  को  वार्षिक  att  में  सरकारी क्षत्र  के  परिव्यय  में  पर्याप्त  afa  अर्थात

 1977-78  के  योजना  परिव्यय  से  17  प्रतिशत  वृद्धि  करने  की  परिकल्पना  1978-79  के  केतीय

 सरका र  के  बजट  में  भो  HF-BQ TEN FT faa में  निवेश  और  की  दर  को  बढ़ाने  के  लिए  कई  उपायों  का  उल्लख

 किया  गया है  ।

 1978--83  के  लिए  मध्यावधि  योजना  भो  तेया र  को  जा  रही है  जो  जल्दी  हो  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  के  सम्मुख  प्रस्तुत  को  जाएगी  ।  इस  अवधि  में  प्रति  व्यक्ति  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रस्तावित

 AIT RAT  ओर  तात  उपायों  का  ब्यौरा  इस  योजना  में  दिया  जाएगा  |

 रुई  का  आयात

 40-  श्री  भगतराम  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करग  कि

 (%)  गत  पांच  वर्षों  के  रुई  आयात के  आंकड़  क्या ह  ;

 प्रति  टन  किस  दर  से  तथा  किस-किस  दश  से  इसका  आयात  किया  गया  ;  और

 भारतीय  रुई  का  उसी  प्रतिटन  मलय  क्या

 उधोग  मंत्री  जाज  :  से  :  सचता  इकट्ठी कौ  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख दी  जायगी  |

 Uniform  rates  for  supply  of  electricity  to  rural  areas

 *2041.  Shri  Sukhendra  Singh:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to
 state :

 (a)  wheher  Government  have  considered  the  question  of
 uniform

 rates  for

 supply  of  electricity  to  the  rural  areas;

 (b)  whether  the  State  Governments  have  also  given  their  comments  in  this

 regards;  and

 (c)  if  so,  the  decision  taken  by  Government  in wi  ALILIWVIIE  ala  this  regard  ?
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 The
 Minister

 of  Energy  (Shri  Ramachandran) :  (a)  to  (c):  The  question
 of  uniformity  in  the  power  tariff  rates  for  different  categories  of  consumers
 throughout  the  country,  including  the  rural  areas,  had:  been  considered  in  the
 past  but  was  given  up.  No  such  proposal  is  under  consideration  at  present.  It
 is,  however,  proposed  to  set  up  an  All  India  Committee  of  Experts  to  make
 Practical  recommendations  for  rationalizing  the  tariff  structure  and  improving
 the  over-all  working  of  the  State  Electricity  Boards  within  whose  competence
 the  matter  of  tariff  fixation  lies.

 Scheme  for  uplift  of  Adivasis  in  Kota  District

 2042.  Shri  Chaturbhuj:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to-

 State  :

 (a)  whether  any  scheme  is  being  considered  for  the  uplift  of  adivasis  of  the

 Shahbad  Tehsil  and  nearby
 places  in  Kota  district  of  Rajasthan;  and

 (b)  if.so,  the  details  thereof.

 The  Minilter  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri 5,  D.  Patil):  (a)

 &  has  been  drawa  up  for  the  development  of  the  Saharias,.
 primitive  tribal  group in  the  Kishanganj  and  Shahbad  Tehsils  in  Kota

 District  of  Rajasthan.  A  Saharia  Vikas  Samiti  has  been  formed  for  this  pro-

 gramme.  Rs.  7.00  Lakhs  wilt  be  spent  during  the  current  year.  State  Govern-
 ment  have  proposed  an  outlay  of  Rs.  10.00  Lakhs  for  the  year  1978-79  which:
 will  be  considered  in  due

 कपड़ा  आयुक्त  क  कार्यालय  Te  sa  और  उसक  कत्थ

 2043.  श्री  दी ०  ए०  ag  *  क्या
 उद्योग

 dat  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 वंष  1975-76,  1976-77 और  1977-78 में  कपड़ा  आयुक्त  के  कार्यालय पर  कितनाਂ

 व्यय हुआ  है  ;

 ga  संगठन  के  की  संख्या 1975-76,  1976-77  और  1977-78 में  atl

 क्या  रही है  ;  और

 इस  संगठन के  आवश्यक  कृत्य  क्या  हूं  ?

 wary  मंत्री  (at  जाज  +

 रुपयों

 क्ष  व्यय

 1975-76  97.47

 1976-77  92.87

 1977-78  81.35

 (aaTT  1978
 en  सिललनननननननननिवनिििविविधििििििि ि यय व
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 @)

 eee

 ay  कर्मचारियों  की  संख्या

 eee a  ee
 राजपत्तित  अराजपत्रित

 1975-76  104  818

 1976-77  818 104

 1977-78  99  804

 (s7i4a  आंकड़ों  में  बुनकर
 |

 सेवा  हथकरघा

 दयोगिकी  संस्थानों  के

 पद  शामिल  नही ंहै  क्योंकि

 में  अब  हथकरघा  विकास

 आयुक्त के  कार्यालय  को

 हस्तान्तरित  कर  दिये  गये

 हैं
 1)

 (4)  ब्रस्त्र  भायुक्त  के  कुछ .आवश्यक  are  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  वस्त्र  उद्योग  के  संगठित  ta  faq  विकास  आ  युक्व  के  रुप  में काग  करना  और  आवश्यक

 वस्तु  1955  के  अतंत  जारी  किए  गए  विभिन्न  वस्त्र  नियन्त्रण  आदेशों  के

 अनुसार  विनियमकारी  कार्यो को  करना  ।

 (ii)  वस्त्र  क्षेत्र के  लिए
 तकनीकी  विकास

 के  महानिदेशालय के  रूप  में
 are  करना  ।

 (it)  तकनोको  मार्गदर्शन  प्रदान  करना  और
 उद्योग

 को  उसको  तकनीकी  में

 रूप  से  आधुनिकीकरण  के  संबंध  में  सलाह  देना  |

 (iv)  वस्त्र  उत्पादन और  वितरण की  प्रवृत्तियीं  की  मौनोटर  करना
 ।

 इंडिया  टोबेको  कंपनी  और  वजीर  सुल्तान  कम्पन  की  fants  ats  की  कसता

 2044.
 at  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 क्या
 सरकार

 इस  बात  से  अवगत है  कि
 जबकि  इंडिया  टोबैको

 और  वजीर  सुल्तान
 सिगरेट  बताने  में  संपुक्त  रूप  से  एकाधिकार  है  के  पंजीकरण  के  अनुसार  उनकी  अधिष्ठापित  क्षमता

 कृमश  24,00  करोड़ और  8,00  करोड़ उन्होंने  TT  1973  और  1974 में  35,00  करोड़

 और  14,00  करोड़  की  सिगरेट  बनाये  ;

 (a)  कया यह  सच  नहीं है  कि  हाल  में  उचको  लाइसेंससुदा  क्षमता  संशोधित  करने  क्रमशः

 36,00  HUF और  16,00  करोड़  कर  दी  गईथी और  aR  इंडिया  टोबेको  कम्प्रनो और  वज़ीर

 कम्नन  को  सामान्य  अधिकर  उत्पादनकी  अनुमति  को  ध्यान में  रखते  हुए  यहू  प्रभावी

 से  45,00  कदोह  और  20,00  करोड ़है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 a

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  (  और  :  इन  दोनों  कम्पनियों
 का  वष  1973

 और  1974  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  था  :--

 क  ण  al

 1973  1974

 इंडिया  टोबेको  कम्पनी  33,574 पप  | क |  32,077

 वजोर  सुल्तान  एण्ड  कम्पनो  .  133,930  12,856

 ———

 इण्डि a  या  टोबेको  कम्पतो  और  वजौर  सुल्तान  टोबेको  कम्पनी  उद्योग  विकास  एवं  वितियम  अधिनियम

 को  धारा  10  के  किए  गए  पंजीयन  प्रमाण-पत्नों  क ेअघीन  सिगरेटों  का  उत्पादन  कर  रही

 ay  frat  क्षमता  का  sera  नहीं  किया  गया  था  ।  किन्तु  संशोधित  उद्योग  विकास  एवं  विनियमन

 1973  के  अनसार  पंजोयन  प्रमाण-पत्र  1976  में  निम्नलिखित  क्षमता  का  पष्ठांकन  किया

 गया  था  :---

 मे०  आई०  टी ०  ato  लि०  .  3600  करोड़  ASAT  ।

 |  | मे०  वजीर  सुल्तान  टोबेको  कम्पनी  ै  कै  1600  करोड़  संख्या

 सरकार
 की  तामान्य  statins  ल  इसेंस  नोतिं  के  औद्योगिक  ला  इसेंस  अथवा  पंजीयन

 पत्न  प्राप्त  कम्पनियों  को
 कुछ  शर्तों  क ेआधार  पर  उनमें  उल्जिखित  क्षमता  से  25  प्रतिशत  अधिक  उत्पादन

 करने  को  अनुमति  दी  जातों  हैं  ।

 कलकत्ता  तुलना  म॑  मं  बिजली  संकट

 करेंगे
 2045.  थो  सोमनाथ  चटर्जी  .:

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  |:  ए  रग  कि

 (#)  क्या  दिल्लो को  कलकत्ता  को  aa  में  अधिक  TEATT  बिजलो  dae  का  सामना  करना

 पड़  रहा  और

 afe  ,  तो  दिल्लो  में  एक  अन्य  बिजलो  एकक  की  स्थापना  करके  दिल्‍ली

 को  कलकत्ता  की
 अपेक्षा

 अधिक  महत्व
 देने

 का  eat  कारण  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  और  )  भाखड़ा  प्रणाली  से  जल-विधुत को  सहायता

 मिलने के  विद्युत  की  उपलब्धता  के  बारे  में  की  feafa  कलकत्ता  को  स्थिति  से  थोड़ी  सी

 अच्छी  बद  रप॑र  Rex  एक  क्षेत्रीय  केन्द्र है  जो  दिल्‍्लौ  की  मांग  को  पूरा  करने  के  उपरान्त

 पडोसो  पं  राजस्थान  और  उत्तर  को  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  उत्तरों

 ि  को  दिवाजिधि  को  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बदरपुर  में  210  मंगावाट  का  विस्तार  हार

 में  स्वीकृत  fear  गया  है  ।  कलकत्ता  के  भार  में  वुद्धि  को  पूरा  करने  के  लिए  प्र्याप्त  क्षमता

 स्वीकृत  को  गई  है/की  जा  रही  है  ।
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 कोयला  उद्योग  को  हुई  हानि
 2046.  थी  समर  मुखर्जी :

 शी  एस०  जी०  मरुगययन

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  को  बाद  इस  उद्योग  के  140  करोड़  रुपय  की  हानि

 हुई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण है

 इस  भारी  धनराशि  की  हानि  के  लिए  पुरी  तरह  से  जिम्मेदार  अकुशलਂ  प्रबंधकों  के  विरुद्ध

 सरकार  का  विवार  कया  कार्यवाही  करने  का  और

 कोयले  के  मूल्य  में  वुद्धि  किपे  बिना  ही  कोयला  उद्योग में  हुई  इस
 हानि

 को
 पूरा  करने

 के

 लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  अंतिम  लेखों  से  यह  पता  चलता  है  कि  31-3-77  तक

 का  संचित  नुकसान  लगभग  182  करोड़  रुपए  है  ।

 नुकसान के  मुख्य  का  रण  इस प्रकार  ह
 :--

 (1)  weary  कोबला  मजदूरो  समझौता  कारण  इस  कम्पनी  को  अधिक  मजदूरी

 देनी  पड़  रो  1975  से  हो  लाग  हो  गया  जबकि  कोयल  की  कौमत  में

 1  1975 से  संशोधन  किया  गया  ।

 (11)  कोयले की  कौमत  में  1  1975 से  संशोधन  करते  समय  सरकार ने  केवल  रु०

 17.85  पसे  प्रति  टन  मलय  वद्धि  करने  को  अनमति  यद्यपि  इस  समस्या  का  अध्ययन

 करने  वालो  एक  अंतर-मंत्रालपी  समिति  ने  कोप्ले  को  उत्पादन  लागत  के  आध,र  पर

 रु०  21.0  80  प्रति  टन  कोमत  बढ़ाने  कीਂ  सिफारिश  कौ  थी

 (iii)  यह  कोमत  निर्धारित  करते  समय  कोयले  की  जितनो  मांग  बढ़ने  को  आशा  को  गई

 वास्तव में  मांग  उतनी  नहीं हुई  ।

 (iv)  उत्पादन  लागत  बढ़  गई  है  fad  का  रण--बोनस  के  स्थान  पर  अनुग्रह  भंडार

 aaa,  बिजली  और  उत्पादन  के  अन्य  साधनों  को  लागत  में  वृद्धि  ।

 इस  नुकसान के  कारण  ए  से  ह  जिन  पर  प्रबंध  मंडल  का  कोई  वश  नहीं है  ।

 कोपले  जेसे  बुनियादी  इंधन की  कीमत में  वृद्धि  के  प्रभाव को  ध्यान में  रखते हुए  सरकार ने

 निणंय किया  है  कि  फिलहाल  कोयल को  कौमतों में  कोई  वृद्धि  न को  फिर  कुछ एसे  कदम

 उठाए  जा  रह  ह  जिनते  किफायत  कार्यकुशलता  बढ  और  उत्पादन  लागत  मं  कमी  हो  |

 यमना  नगर  और  जगाधरी  में  कोयल  को  कमी

 2047.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  यमुना  नगर  तथा  HATATTY  को  कोयले  की  गम्भीर  कमी  का

 सामना  करना पड़  रहा  है  ;  और

 वहां पर  स्थिति  को  सुधारने.के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  है
 ?
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 ऊर्जा  मंत्री  पी०  TlawaA) :  \ &)  प्रात  बच चता  के  अनुसार  यमुना  नगर  और  जगाघरी

 में  कोयले  की  अत्यधिक  कमा के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  आई है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 सरकारी  विभागों  सें  सचिवों  को  सेवा  fafa  आय

 2048.  श्री  Aito  वी०  स्वामीनाथन  क्या  गह  मंत्री  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार
 के

 कुछ
 विभागों

 में
 सचिव  60

 वर्ष  की  आयु  में

 निवृत्त  होते  हू

 यदि  तो  वे
 विभाग  कौन

 से  हूं  जहां  ऐसा  नियम॑  विद्यमान
 है  ;

 क्या  सरकार उन्हें  बदलने  तथा  दूसरे  सरकारो  विभागों  के  समान  बनाने  के  बारे

 विचार  कर  रही

 यदि  तो
 उसके  क्या  कारण हूं  ;

 और

 यदि  नह  तो  किस  तारीख  से  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  (a), ( ,
 तथा  ()t  परमाणु

 अन्तरिक्ष  तथा  इलक्ट्रोतिकी  विभागों में  अस्थायों  सियुक्तियों  के  ata  को  Orsat  anf  निक

 तथा  तकनीकी  कार्मिकों  की  सेवा  निवृत्ति  को  आय  60  वर्ष  है  ।

 जो  श्रीमन  ।

 कार्यात्मक  क्षत्रों  म॑  पदों  का  मरा  जाना

 2049-  थी  झार०  बी०  TATA ATT

 सुब्रहमण्यम  स्वामी :

 श्री  सनोरजन  भवत :

 क्या  गह  मंत्री  य  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  acerca  THAT  सुधार  आयोग  के  इसे  विचार  ae  are |  न  करेने  को  निणंय

 किया  या  कि  कार्यात्मक  क्षेत्रों  . (wer act  ए  में  ady  पर्द
 एंगेतया

 gyre “ Recital  कमंचा  रियों  द्वारा

 भरे  जाने
 चाहिये

 बर्दि हां , तो ay  ऐसी  अन्य  सिफारिशें  कौन  सी  हैं  जिन्हें
 अब

 तक  स्वीकार नहीं  किया  गया था
 लेकिन  जिन्हें  सरका र  दारा  अब  स्वीकार  किशी  जा  रही  हैं  ;

 थर

 (7)  कया  केन्द्रीय  tale  are  area  को  कुछ  सिफारिशों  को  स्वीकार  करके

 प्रशासन  में  आमूल  परिव्तेन  करने  परे  विचार  wed है
 ?

 गह  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  Tao  डी०
 mee

 (%),  और  :  सरकार ने

 17-  1-77  की  लोक  सभी
 के

 पटल  पर  एक  विवरण  पहल  ही  रख  दिया  जिसमें  प्रशासनिक  सूधार

 आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  ब्यौर  दिए  गए  Fi  तंक  के  मिंक  प्रशासन  पर  प्रशासनिक

 सुधार  आयोग  की  सिफारिशों  का  संम्ब॑गंध  तब  से  कोई  विशेष  परिवतेंन  नहीं  हुआ  ।
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 afer  feast
 a

 अश्लीलता

 2050.  श्री  डी०  बी०  चंन्द्र  गौड़ा  :

 श्री  ईश्वर  चौधरो  :

 कपा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि
 :

 कया  तमिल
 ना  डू  के  मुख्य  मंत्रो  ने  तमिले  faeat  में

 '
 को  अनुमति  देंने  के  प्रयासों

 के  विरुद्ध  चेतावनी  दी  है  ;

 यदि  तो  क्या  किसी  अन्य  राज्यो  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  aa  प्रकार  के  विचार  व्यक्त
 किये  ;  और

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  कयों  है  ?

 सूचना  ite  प्रसारण  मंत्री  लाल  ger  :  इस  आशय  का  समाच  र

 -ATATATT Tal H SAT ar पतों  में  छपा  था

 नहीं  ।

 प्रश्न  wat  उठता  ।

 अनुच्छेद  370
 ं

 ufcaada  उसको  हटाना

 2051,  श्री  श्याम  सुन्दर

 श्री  Slo  UH  बनतवाला :

 afetarz  सिह

 श्री  अर्जुन  सिह
 भदोरिया

 :

 गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किं  :

 क्या  जम्मू  और  कश्मीर  के  मुख्य  मंत्रो
 ने

 कलकत्ता  में  यह  वक्तव्य  दिया  है  कि  और

 HIATT  के  लोगों  को  सहमति  के  बिना  अनुच्छेद  370  में  परिव्तेन  नहीं  कियां  जा  सकता  अथवा  उसे

 हटाया
 नहीं  जा  सकता

 ''
 और

 यदि  avacarz र  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  a?

 गह  मंत्रालय मं  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  सरका
 रे  ने  इस  आशय  की

 समाचार  fore  जो  1978  में  qq  में  प्रकाशित  हुई  थी  देखी  है  ।.

 जैसा  कि  29  1977
 को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2144

 के  उत्तर  में  पहले  कही  गया

 था  सरकार  का  संविधान  के  370  को  करने  का  विचार  नहीं है  4

 ्
 1975-76

 से  1977-78
 के

 दौरान
 कोयलें  का  उत्पादन

 2052.  श्री
 श्याम  सुन्दर  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  कोयले  का  उत्पादन  कितना  और  वर्ष  19077978  की

 उत्पादत
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 क्या  वषं  1977
 में  कोयले  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  द

 गत  ae  दे  निक  औसत  उत्पादन  को  तुलना  में  इस  समय  कोयले  का  औसत  उत्पादन

 क्या है  ;  और

 क्या  कोथले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने
 और  कोयले  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  कोई  ठोस

 कार्यव[ही
 को  गईं  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (att  पी०  :
 )

 कोपले  का  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुआ

 तथा  1977-78  का  अनुमानित  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है

 लि

 1974-75  1975-76  1976-77  1977-78

 ———————

 99.69  101.04  101
 88.0 4.0 1.0

 और  :  कोयला  खानों  में  बिजली  की  सप्लाई  में  गोमिया  की

 पदार्थ  फैक्टरों  में  हड़ताल  और  असामात्य  भारी  वर्षा  के  कारण  1977-78  के  दौरान  उत्पादन  में

 कुछ  कमी  हुई  ।  कोयले  का  उत्पादन  बढ  गया  है  और  जनवरी  1978  में  औसत  दैनिक  उत्पादन

 3,75  लाख  टन  हो  गई  जबकि  1977  में  यह  3.  63  लाख  टन  थो  ।

 कोयला  उत्पादन  को  बढाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  के  फलस्वरूप  औसत  उत्पादन  दर

 1978 में  3.  93  लाख  टन  हो  गई  है  जब  कि  यह  दर  नवम्बर  1977 में  3.13  लाख  टन

 थो  ।  कोयले  को  मांग  को  are  वित्तीय  ae  में  पुरा  किया  जाएगा  ॥

 योजना  प्राथमिकताओं  a  afar

 2053.  श्री  श्याम  सुन्दर  गुप्त  :  क्या  यॉजना  मंत्रो  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  3  1978  के  आफ  इंडियाਂ  में  चनजिज़

 इन  प्लान  fafzafzet  शोषक  से  प्रकाशित  समाचार  देखा  जिसमें  योजना  आयोग  के

 उपाध्यक्ष ने  बताया  था  कि  यदि  आगामो  दशक  में  मूल  सेवाओं  को  निर्धनतम  वग  तक  पहुंचाने  के  बचन  को

 पुरा  करना  हैं  तो  योजना  प्राथमिकताओं  में  आ  मूल  परिवतन  करना  होगा  ;

 क्या  उन्होंने  यह  भो  किया  था  कि  देश  में  सामाजिक  सेवाओं
 में

 विस्तार  &

 जनता को  अब  तक  अनुपातिक  लाभ  प्राप्त  नहीं  हुआ  और

 इस  बारे  सरकार
 कौ  क्या  प्रतिक्रिया

 है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  arg)
 :  और  ही

 योजना  आयोग  रोजगार  के  अवसरों  को  बहुत  अधिक  बढ़ाने  और  गरीबी
 को

 कम  करने

 के  उद्द्‌श्यों  पर  आधारित  1978-83  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारुप  तेयार  कर  रहा

 सरकार  यह  आशा  करतो  है  कि  आयोग  ऐसे  उपाय  सुझाएगा  जिनसे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  लोगों

 के  सबसे  अधिक  गरोब  वर्गों  को  एक  निश्चित  समयावधि
 में  कुछ  मूल  सेवाएं  उपलब्ध  करा दो  इस

 योजना  के  प्रारूप  पर  जल्दी  हो  Tszre rad  विकास  परिषद्‌  द्वारा  विचार  कियां  जाने  वाला  है  ।
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 _

 अमेठी  म  थ्रो  संजय  गांधी  को  जीप  पर  गोली  चलाई  जान  की  कथित  घटना  की  जांच

 2054.  श्री  श्याम  सुन्दर  गुप्त  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  मच  लोक  सभा  चुनावों  क  पूर्व  अमेठो  के  निकतट  श्रो  संजय  गांधो  को  जीप

 चनायों  जाने  को  कथित  घडना  क  संबंध  में  जांच  पूरा  हो  गई  है  और  केन्द्रीय  गप्तचर  विभाग  ने

 इसे  निराधार  पाया  है  ;

 के  न्यायिक कया  इत  घटना  के  संबंध  में  चूक  के  लिए  उत्तर  प्रदेश
 के  अमेठो  जि

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  की  गई  भौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 : गह  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री
 fag

 प  ही  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  अनुसर  इस  घटना  के  संबंध  में  अमेठी  जिले  के  किसी  न्यायिक

 घिकारी  को  भूल-चक  का  दोषी  नहीं  पाया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Setting  up  of  a  Committee  to  go  into  the  loss  incurred  by  Coal  India  Limited

 2055.  Shri  Subhash  Ahuja:  Will  the  Minister  of  Emergy  be  pleased  to
 state :

 (a)  whether  a  Committee  is  proposed  to  be  constituted  by  Government  to
 go  into  the  losses  incurred  by  the  Coal  India  Lid

 (b)  if  so,  when;  and

 (c)  the  area-wise  break-up  of  losses  incurred  by  the  Coal  India  Ltd

 (a)  and  (b)  No  Sir. The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran)
 A  committee  is  however  studying  the  possibility  of  economies  in  the  cost  of

 production  of  coal

 (c)  The  area-wise  break-up  of  losses  incurred  by  Coal  India  Limited  is  not
 available  but  the  company,  as  a  whole  is  estimated  to  have  suffered  an  accu-
 mulated  loss  of  about  Rs.  182  crores  till  31-3-1977

 Survey  regarding  coal  reserves  in  Betul  District  of  Madhya  Pradesh

 2056.  Shri  Subhash  Ahuja:  Will  the  Minister  of

 Energy
 be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  Government  are  ‘conducting  a  survey  of  the  coal  reserves  in

 Betul  district  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so;  the  time
 by  which  mining

 of
 coal

 would  be  started  in  such  coal
 reserves?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  Ramachandran)  :  (a)  &  (b):  Yes,  Sir.

 The  coal  reserves  in  the  area  are  already  under
 exploitation

 and  detailed  explo-
 ration  is-going  on  for  planning  new  mines.  It  is  likely  that  additional  new

 mines  may  be  taken  up  for  exploitation  in  1980-81.
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 Mining of
 Coal  in  Dhanbad  (Bihar)

 2057.  Shri  Subhash  Abuja:  Will  the  Minister  of  be  pleased  to  state
 whether  some  of  the  colonies  in  Dhanbad  town  (Bihar)  are’  proposed  to  be  vaca-
 ted  to  facilitate  mining  of  coal  in  coal  mines  in  Dhan

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  No,  Sir.

 प्राक्कलन  समिति  का  अन्तदेशीय  जल  परिवहन  विकास  क  लिए  तकनीकी  संगठन

 2058.  श्री  श्यामप्रसन्न  भट्टाचायं  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगें  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  लोक  सभा  की  प्राक्कलन  समिति  ने  1969  में  अपने  74  वें

 प्रतिवेदन  में  खेद  के  साथ  यह  ag  था  कि  aaa Tt  जल  परिषहने  के  विकास  में  सब  से  बही  रुकावट

 राज्यों  में  तथा  कद्र
 में  आवश्यक  तकनीकी  संगठनों  का  न  होना

 यदि  हां  इस  बारे  में  उसने  क्या  सिफारिशें

 क्या  कत्द्र  ने  उतकों  सिफारिशें  कार्यान्वित  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हँ  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  जौ  |

 विवरण  संलग्न  है  ।

 और  :  Fee  में  WTS MT  जल  परिवहन  निदेशालय  में  तकनीकी  पदों  में

 वृद्धि  का  प्रस्ताव  विचा  राधीन  है  जहां  तक  राज्यों  का  संबंध  है  प्रत्यक  सरकार  में  पूथक  संगठन

 पृथक  सेलों  जिन्हें  पृथक  रूप  से  Hee aT  जल  परिवहन  सम्बंधी  मामलों  के  लिए  जिम्मेदारी

 ठहराया  जा  के  गठन  को  आवश्यकता  पर  कायंवाह  शूरू  कर  दी  गई  है  और  राज्य  सरकारों

 यर  जोर  fear  गया  है  ।  और  कश्मीर  को  छोड़कर  सभो  संबंधित  राज्य  सरकारों  ने

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  सम्बधी  मामलों  से  निपटने  के  far  अपने  पुथक  संगठनों  wat  का  गठन

 किया  शेष  राज्य  सरकार  अर्थात  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से  वैसी  ही  कार्यवाही  करने  के

 लिए  कहा  गया  है  ।

 विवरण

 प्राक्कलन  समिति  द्वारा  को  गई  सिफारिशें  नोचे  sta  की  गई  है  ——

 समिति  को  सुचित  किया  गया  है  कि  1967  में  निदेशालय  को  और  अधिक  शक्तिशाली

 बनाने  के  लिए  गंगा  ब्रह्मपुत्र  जल  परिवहन  as  को  निदेशालय  में
 मिला  दिया  गया  ॥

 हाल  ही  में  गठित  को  गई  अन्तदेशोय  जल  परिवहन  के  विकास  को  सिफारिशों  के  आधार

 पर  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  को  और  अधिक  शक्तिशाली  बनाने  के  प्रश्न  पर

 विचार  किया  जाएगा  ।  समिति  को  आशा  है  कि  araeara  जल  परिवहन  समिति  की  रिपो

 प्राप्त  होने  पर  उसकी  सिफारिशों  पर  शीघ्रता  से  जांच  की  जाएगी  और  जो  मंत्रालय  द्वारा

 स्वीकार  की  जाएगो  fear  किसी  किलम्ब के  कार्यान्वित  की  जाएगी

 ( feratFest  सं०  5)



 17  1899  (DF)
 oe

 (ti)  afafat st9 tae इस  प  र  खेद  प्रगट  किया  है
 fe  यदापि  wrazaa  जल  परिवहन  समिति  (1959)

 ने  साफ  साफ  शब्दों  में  कि  राज्यों  संगठनों  के  अभाव  के  कारण  ठोस

 आधार  पर  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  में  कावट  तथापि  मंत्रालय  में

 इस  ओर  बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया  है  ।
 समिति  को  ag  बताया  जाने  पर  दुख  हुवा

 ह ैकि  अब  भो  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  का  एक  मुख्य  कारण  राज्यों

 तकनीकी  संगठनों  का  अभाव  है  और  ऐसे  संगठनों  के  अभाव  के  किसो  ठोक  प्रकार

 की  tara  परियोजनाओं  को  नहीं  तैयार  किया  जा  जिसमें  कि  जलमार्गों  के

 विकास  तथा  यातायात  सर्वेक्षण  इत्यादि  की  विस्तृत  लागत  का  उल्लेख  किया ।

 समिति  यह  कह  ने  के  लिए  बाध्य  है  कि  मंत्रालय  जो  कि  अन्तवेशीय  जल  परिवहन  के

 विकास  तथा  अन्य  परिवहन  साधनों  के  साथ  उपयुक्त  समन्वय  के  लिए  जेसा  कि

 होना  चाहिए  ने  आवश्यक  ध्यान  नहीं  दिया  है  जेसा  कि  राज्यों  में  ठोस  तकनोक्को

 संगठनों  के  गठन  के  प्रश्न  पर  दिया  जाना  चाहिए  था  ।  समिति  का  विचार  है  कि  मामले

 में  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  सक्रिय  रूप  से  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  थी  ।

 सं०  13)

 (iii)  समिति  ने  देखा है  कि  1968 में  Aras aa  जल  परिवहन  पर  राज्य  के  प्रभारी

 मंत्रियों  के  सम्मेलनों  के  कुछ  राज्यों  ने  पहले  हो  उपयुक्त  अथवा  कम

 सेकम  अलग  से  सेलों  के  गठन  पर  कार्यवाह  करतो है  जिन्हें  कि  Ardea  जल  परिवहन

 योजनाओं के  निर्माण  तथाਂ  उनके  कार्यान्वयन के  लिए  अनन्य  रूप  से  जिम्मेदार  ठहराया

 जा  सके  ।  समिति  को  आशा है  कि  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  अन्य  राज्य  सरकारों  को

 चौथो  पंचवर्षीय  योजना के
 दौरान  कार्यान्वयन

 के
 संबंध  में  संगठनों  को  और  मजबूत

 करने  को  कहां  जाएगा  ।

 सं०  4)

 aaa  जल  परिवहन  पटना  में  कांप  कर  रहे  कमंचारी

 2059.  श्री  शामप्रसन्न  weTaa  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे
 fa

 क्या  सरकार  ने  अन्तकंशोय  जल  परिवहन  faearraa,  पटना  में  नेमित्तिक  रूप  से  कार्य

 कर  रहे  सभो  अध्यापों  रियों  तथा  कायें  प्रभारित  को  स्थायों  तथा  नियमित  आधार

 भर  रखने  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  कब  से  और  ब्यौसः  क्या  है  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्रो
 चांद  :  (#)  जी  नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता

 प्राइवेट  पाटियों  को  किराए  पर  दिए  गए  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  क  जहाज

 2060,  थी  श्यासंप्रसत्न  aera:  क्या  और  परिवहन  मंत्री  ae  बताने  को  कृपा

 करेंगें  कि

 क्या  अन्तर्देशोय  जल  परिवहन  निदेशालय  कुछ  जहान  कुछ  प्रा  इंबट  पाटियों  को  परिचालन

 के  लिए  किराए  पर  दिए  जाएंगे  अथवा  दिए  गए

 bat
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 यदि  तो  क्या  यह  भगवती  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों क  fare  नहीं  2,

 क्या  सरकार  अन्तर्देशीय  जल  पारवहन  fae  शालय  के  जहा  जों  के  लिए  अपनी  स्वयं की  वर्कशाप

 और स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  उसक  क्या  कारण  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :
 जी  नहीं

 q)  उक्त  उत्तर  के  कारण  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जी  नहीं  ।

 कायशाला  स्थापना  लाभप्नदਂ  नहीं  पाई  गई  है  ।

 गस  टर्बाइन  जनरेटरों  क  लिय  परियोजनाओं  की  स्थापना  करता

 2061.  श्र  श्यामप्रसन्न  भट्टाचाय  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  गेस  टर्बाइन  जनरेटरों  के  लिए  कुछ  परियोजनाएं

 स्थापित  करने  का  उनसे  अनुरोध  किया  है  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन )  और  पश्चिम  बंगाल  में  नि
 निम्नलिखित  स्थानों

 fan  ofsao  arr पर  गत  टर्बाइन  जेत  tzu  की  प्रत्तिष्ठापना  के  लिए  पाश्चम  बंगा  ल  राज्य  बिजली ate  ने  एक  प्रस्ताव

 भेजा  है

 1.  गौरीपुर  1X  20  मेगावा

 2.  हल्दिया  2%  15

 3.  सिलीगड़ी  क  2X15  मेगावाट

 तकनीकौ-आ थिक  अनुमोदन के  लिए  प  रियोजता  का  मूल्यांकन  केन्व्रोय  विद्युत  प्राधिकरण मं  किया

 जा  रहा

 Employees  in  dry  dock  im  Vishakhapatnam

 2062.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to
 state :

 (a)  the  number  of  temporary  employees  engaged  in  the  work  being c: -arried
 on  by  M.E.S.  on  dry  dock  in  Vishakhapatnam  and  the  action  taken  by  Govern-
 ment  to  confirm  them;  and

 (b)  whether  Government  are  considering  a  proposal  to  construct  residential

 quarters  for  these  employees  and  if  so,  by  what  time?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  The  number  of  employees.
 engaged  on  contract  by  the  MES  for  the  Dry  Dock  project  in  Visakhapatnam
 was:

 (i)  Nos

 i)  Nos

 #32



 लिखित  उत्तर
 8  1978

 Although  there  was  no  contractual  obligation  on  thé  part  of  Government  to

 these  personnel,  on  humanitarian  grounds  and  as
 provide  continued  em'ployment  to

 1977  to  absorb  suitable  surplus  perso: .
 nnek

 special  case,  it  was  decided  in  July
 in  equivalent  or  lower  posts,  subject  to  certain  conditions  of  eligibility,  m

 Naval  Dockyard,  Visakhapatnam  or  other  Defence  Establishments.

 (b)  Over  500  units  of  temporary  single  accommodation  have  been  provided
 for  these  employees.

 अन्तरिक्ष  अनुसंधान  क  लिए  धनराशि

 2063.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  अंतरिक्ष  अनुसंधान  के  लिए  अधिक  धनराशि  नियत  करने  का  सरकार  का  विचार

 ;  और

 यदि  तो  इस  ad  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  कौ  गई  है  ?

 प्रधानमंत्री  मोरारजी  :  हां  ।

 वषं  1977-78  में  अंतरिक्ष  अनुसंधान  के  लिए  स्वोकृत  अनुदान  कौ  रकम  4603  लाख

 रुपये  जब
 कि  इसके  लिए  पिछले  वर्ष  4114.

 25  लाख  रुपये  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।

 Rie  प्रवेश  में  आकाशवाणी  seat  की  इमारतों  का  निर्माण

 2064.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायड़  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहू  बताने  को  करेंगे

 (a,
 )  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  अपनी  इमारतें  और \  ी

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनकी  इमारतों  का  निर्माण  करने  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहो

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  ASAT )  :  जैसे  कि  लोक  सभा
 के

 13-7-77

 के  अतारांकित  प्रश्त  सं०  3411  क  उत्तर  में  पहले  ही  बताया  जा  चुका  आकाशवाणी  के  भान्ध्ि  प्रदेश

 हैदराबाद  और में  चार  केख  हैं  जो  विशाखापतनम  तथा  कुड़ड्पा  में  हैं  ।

 विजयवाडा  में  सभी  तकनोको  प्रतिष्ठापन  आकाशवाणी  के  अपने  भवनों  में  है  ।

 गौर  esq  में  ट्रान्समीटर  और  संग्रहण  are  आकाशवाणी  के  अपने  भवनों में  किन्तु

 अत्तारम  स्टुडिओ  सुविधाओं  को  व्यवस्था  किराये  के  भवनों में  हैं  हैदराबाद  |में  प्रशासनिक

 कार्यालयों  का  कुछ  भाग  और  अनप  तोन  केन्द्रों  पर  समूचा  कार्यालय  फिलहाल  किराये  की

 जगहों में  है

 विसयाखापतनम  ओ  र  विजप्रवाड़ा  में  स्टुडिओ  स्थापित  करने  तथा  हैदराबाद  में  अतिरिक्त

 gerataa  स्यात  का  fray  करने  को  योजताओं  के  कार्यान्वयन  का  काम  पहल  हो  चल  रहा  है  ।  SSSI
 में  स्थायी  स्टूडिओं  को  स्थावना  को  योजना  अनवरत  योजना  (1978-83)  के  मसौदे  मं  शामिल  कर

 ली  गई  किन्तु  इसका  कार्यान्वयन  संसाधनों  को  उपलब्धि  तथा  सापेक्ष  प्राथमिकताओं  पर  निभेर

 करेगा  ।

 133
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 बेसगाड़ी  सुधार  कश्म  'e
 ' लिए

 2065.  कया  नौवहन  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  ay

 PG  fe  बलंगाड़ी  में  सुधार  करने  के  लिए  faery  किया  जा  सहा  seh  अब  ae  क्यों

 परिणाम  प्राप्त  हुए  है  ?

 नौवहत  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  भारतोय  कृषि  अनुसंधान  पूसा  ,  भारतीय

 प्रबंध  संस्थान  ,  बंगलौर  और  कन्द्रोय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  जसे  सवभिन्न  संगठनों  ने  बेलगाड़ियो  में

 सुधार  के  विभिन्‍न  पहलूओं  पर  अभी  हाल  हो  भें  विचार  किया  और  भारत  सरकार  ने  नौवहन

 और  परिवहन  मंत्रालय  में  इस  विषय  पर  अनुसंधान  कार्य  में  समन्वय  करते  के  लिए  एक  सटी  यरींग  ग्रूप

 का  गठन  किया  है  ।  परन्तु  चूंकि  यह  कार्य अभी  हाल  ठी  में  शुरु  किया  गया है  ,  इतनी  जल्दी  किन्हीं  विशेष
 परिणामों  की  आशा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 को  समाप्त  करना

 2066.  श्री  आर०  क  ०  महालगी

 श्री
 एडुआडों

 फलोरों
 :

 क्या
 goat

 और  मंत्री  qe  बताने  को  कि

 केन्द्र  स  एकार के  को  समाप्त  करने  सम्बन्धों  e fata  को  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ;

 (@)  उसके  पूषण  wmIRATT  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ;  fiz

 उक़्त  कारणों  को  हुठाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए हैं  अबवा  करने  का  विचार

 है  और  कब  ?

 सूचता  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  समाचार  एजेंखियों  ने  15

 1978  से  स्वतन्त्र रूम  से  काम  शरू  करना  मान  लिया  है  ।

 सरकार  को  जानकारी  के  अनुसार  देरी  के  कारण  वित्ताय  तथा  परिचालन  दोनों  |

 (t  समाचार  एजेंसियां  स्वतन्त्र  रूप  से  काम  शुरु  कर  इसके  fac  सरकार  ने  पहल  ही  कुछ

 आधिक  मंज़ूर  कर  दी  समाचार  एजेंसियों  को  प्राथना  पर  सरकार  ने  कोई  भी  और

 आर्थिक  सहायता  द्रेने  के  प्रश्न  की  जांच  करना  मान  लिया  है  ।

 आपातस्थिति  क  दौरान  afaata  रूप  से  सवा  निवत्त  fer  गए  सरकारी  कर्मचा  रियों  क  भामलों

 का  पुनरीक्षण

 20.67-  आर०  क  ०  महालगी

 शी  एस०  एस०  सोभानी

 क्या  गुह  मंत्रो  य ए ड  बताने  को  कृपा  करग  कि

 क्या  Barr  सरकार  ने  आपातू  स्थिति  के  दौरान  अनिवायं  रुप  से  सेवा  निवुत्त  fat

 Te  अपनि  विभिन्न  क ेसरकारी  कमंचारियों  के  बारे  में  पुनराक्षण  पूरा  करलिया

 आर (@)  यदि  gi,  तो  इसके  परिणाम  fame हूँ  ;

 यदि  तो  विलम्ब के  कया  कारण हैं  और  इसे  कब  तक  पूरा  कर
 लिया  जाएगा

 ?
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 17  1899  fa  far  उत्तर

 गुह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  एस०  Ho  से  :  भाग  में

 Hat  उत  तमयपुव  सेवातिधृत्तियों  से
 जिनके  आदेश  आपात  स्थिति के  वॉरन  दिए  गए

 थे  ।
 '  इस

 बात  के  अनुदेश  जारो  कर  दिए  गए  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  जिन  कर्मचारियों  को  आपात

 स्थिति  के  दौरान  समयपूर्व-सेवानिवृत्त  कर  दिया  गया  उनसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  उनके

 मामलों  को  पुपरोक्षा  को  जानो  चाहिए  यह  पुनरीक्षा  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  और
 उनके

 अब  तक सम्बद्ध  तथा  अधोनस्थ  कार्यालयों  में  बहुत  से  समुचित  प्राधिका  रियों  द्वारा  की  जा  रही  है  |

 गाप्त  सुचना  के  अनुसार  3281  कम चा  रियों  की  बहाली  के  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  |

 बेलगाम  नगर  का  दर्जा

 2068.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  गृह  मंत्रो  यहं  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  waar  है  कि  बेलगाम  नगर  और  अन्य  पड़ौसी  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  दज  के

 प्रश्न  पर  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  को  जनता  और  सरकारों  के  बीच  गत्यवरोध  और  तनाव  बना  हुआ

 है  ;

 यदि  हां,तो  क्या इस  का  उचित  संतोषजनक  समाधान  कराने  की  दृष्टि ZY  सरकार

 का  विधय  में  कोई  नया  तथा  तत्काल  प्रयास  करने  का  है  ;

 तो  कसे  और  ;  और

 यदि  तो  क्यों  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (At  एस०  डॉ०  से  (a)  :  सरकार  की  xa  विवाद

 के  संब्रंध में  दावों  तथा  प्रतिदावों  को  जातकारो  परन्तु  जैसा  23  1977 को  अतारांकित

 प्रश्न  संखया  1242 के  उत्तर  में  बताया  AT  सरकारइस  मामले  पर  कारवाई  करने के  लिए  वतमान

 समथ  को  उचित  नहीं  समसता  जब  तरू  कि  संबंधित  राज्य  सरक।रें  परस्पर  स्वीकार्य  प्रस्ताव  नहीं

 लातो |

 स्टाफ  और  ने  मितिक  कलाकारों  को  नियमित  करना

 2069.  थ्रो  पी०  Wo  RiAAHT  :  कथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  सरकार  देश भर  में  आकाशवाणो  तथा  दूरदर्शन  में  काम  करने  वाले  नमित्तिक

 कलाकारों  अबवा  संविदा  कमंचा  रियों  अथवा  दोनों  को  सेवाओं  नियमित  करने के  लिए  ठोस

 एवं  प्रभावों  उपाय  कर  रही  है

 यदि  तो  तत्संबंधो  (|  कया है

 यदि  तो  क्यों  नहीं

 क्या  यहूसच  है  कि  विभिन्न  केन्द्रों  पर  आकाश  और  दूरदर्शन  केन्द्रों  के स्टे  शन  निदेशक

 नमित्तिक  अ  fzezy  ओर/अथवा  कमेंचा  रियों  को  क  14  दिन  के  प्रचोत्‌  सेवा  में  अन्तराल

 दे  रह  =;  और

 य
 दि  तो  क्या  सरकार  उक्त  कंमंचा  रियों  को  faafag  करने  के  बारे  में  अपने

 आश्वासन
 से  gto  नहीं  हट  रही  है

 ?
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 el

 सुचना  और  प्रसारण  लाल  कृष्ण  Aa)
 2  और

 (a)
 :

 सौमान्यतथा  नैमित्तिक  कलाकार  विशिष्ट  कार्यक्रम  आवश्यकता ओं  को  re  के  लिए  —  लिक  ठेके

 पर  लगाये  अतः  सामान्यतया  उनको  नियमित  करने  का  प्रश्न नहीं  उठता  1

 कुछ  नैमित्तिक  कलाकार  इस  रूप  में  गत  कुछ  वर्षों  से  आकाशवाणो  और  दूरदर्शन  में  काम

 कर  araaray  पुर्वक  विचार  करने  बाद  एक  यह  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  है  जिन्होंने

 पिछले  तोन  वित्तीय  वर्षों
 के  दौ  रान

 365  दिन  की  कुल  अवधि  के  लिए  अथवा  इन  वर्षों  में  से  किसो  भो

 एक  वर्ष में
 240  दिन  काम  किया  उनको  नियमित  करने के  बारे  में  विचार  किया  जाए  बशत

 कि
 व  अन्यवा  तभों  पहुलओं  में  उप  पक्त  हो  ओर  सभो  सम्बन्धित  सक्षम  प्रअधिकारो  इस  प्रस्ताव  से  सहमत

 इत  प्रकारके  पात्र  नैमित्तिक  कलाकारों  को  कुल  संख्या  137  है

 ।

 नमित्तिक  कलाकारों के  ठेके  को  सामान्य  14  दिन  की  होतो  है  ।  सामान्यतया

 ठेका  लगातार  जारी  रहनें  वाला  नहीं  होता  ।

 नहीं

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  का  काय

 2070.  श्वी  पी०  जो०  मावलंकर  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  का  कार्य  अधिक  खर्चीला  अकुशल

 और  सामान्यतया  असन्तोषजनक  होता  जा  रहा  है

 यदि  तो  सरकार  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  कर  रही  है  ;
 और

 Far  सरकार  का  इस  बारे  में  नीति  में  और/अथवा  उक्त  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के

 कमचारियों  में  कोई  परिवर्तन  करने  ar  विचार है  और  यदि  at,  तो  वे  परिवर्तन  क्या  कया  हं  और

 se  कब  लाग  किया  जायगा  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  )  जी  नही ं।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  का  31  art,  1980  तक  3  वर्ष के  लिये  पुनर्गठन  किया

 गया  खादों  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  में  किय  जाने  हतु कुछ  संशोधन  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनसरण  में  ग्र।मीण  अधथंव्यवस्था  का  विकास  करने

 के  लिय  आयोग  की  गतिविधियों  को  दढ  तथा  सधन  बनाने  काਂ  सरकार  का  इरादा है

 ब्रिटिश
 शिपिंग  fana  का

 भारत
 का

 2071.  पी०  जी०  मावलंकरਂ  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगेकि कि

 क्यो  इस  वब  से  एक  ब्रिटिश  शिपिंग  सिशन ने  भारत  का  दौरा  किया

 486



 लिखित  उत्तर 8  1978

 यदि  तो  उक्त  दौरे  का  प्रयोजन  क्या  यहां  पर  आने  वाले  विशेषज्ञों  के  नाम  कया  थें

 ओर  भारत  में  lth  समकक्ष  अधिकारियों  के  साथ  हुई  बातचीत  की  मोटी  बातें  कया  है

 और  वे  यहां  किस  स्थान  पर  गए  ;

 कथा  इस  दौरे  के  परिणाम  स्वरूप  कोई  समझौते  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है
 ?

 नौवहन  site  परिवहन  मंत्री  चांद  :  और  (@)  :  1978

 छः  वड़ेब्रिटिश  शिपयार्डों  के  अध्यक्षों r  जहाज के  दलालों के
 काम  और  जहाज

 ताओं  के  मुख्यालय  ज  कमंचा  रियों  के  एक  एक  प्रतिनिधि  के  आठ  सदस्यीय  दल  ने  भारत  का  दौरा

 दौरा  करने  वाले  दल  का  प्रयोजन  भारतोय  व्यापार  पोत  विकास की  योजनाओं  को  तथा

 भारत  वर्ष  में  आने  वाले  वर्षों  में  जहाज  बिक्री  करने  को  संभावना  को  अभिनिश्चित  करना

 दल  ने  पोत  वरियकों  से  मद्रास  और  नई  दिल्‍लो  में  संबंधित  सरक री  विभागों  में

 विचार  विमर्श  किया  ।

 जो  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बम्बई  के  निकट  भारतीय  मालवाहक  जहाज  एम ०  वी  ०  रेडियन्ट  का  इब  जाना

 2072.  श्री  जोग  एम०  बनातवाला  :

 att  मुश्तियार  fag  मलिक  :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (2)  क्या  कोवान  जाने  वाला  एक  भारत [ाव  मालवाहक  जहा ज  एम  ०  वी ०  रेडियन्ट  20

 1978  को  बंबई के  निकट  डूब  गया

 यदि  तो  उसके  फलस्वरूप  अनुमानतः  कितनी  हानि  और

 इस  घटना के  क्या  कारण थे  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :
 (4)  जी  zi

 जहाज  के  स्वामियों  के  एजेन्टों  लाइन  wea  लि  ०)  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार

 उन्होंने  9.  8  मिलियन  पोत  को  हटाने  की  लागत  तक  के  मुआवजे  के  लिए  बंबई

 उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर
 कौ  है  ।  गैर

 आवेदक  निम्नलिखित  है  :--

 (1)  मास्टर  आफ  अलतोना  ।

 (2)  ग्रीन  रिवर  कारपोरेशन--ओनर  आफ  aaaat  |

 (3)  बेलग्रेविया  लि०  जहाज के  मनेजर  ।

 (4)  ज०  एम०  बक्सों  एन्ड  कंपनी  लि०--जहाज के  बंबई  एजेन्ट  |

 एम०  वी  oa  च्  है  थ  टक्कर के  कारण  । ग्रीक  जहाज  sae  द द
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 छोटे  राज्य

 2073.  डा०
 सुशीला  नायर

 :  क्या  utd  मंत्रो  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  छोट  राज्यों  ने  बड़े  राज्यों  क  तुलना  में  अधिक  तेज  से  प्रगति  को
 और

 afe  तो  कय  कुछ  बड़े  राज्यों  को  छोट  राज्यों  में  बांटने  का  कोई  ver  -
 वह ै!

 TE  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  जसा  fe  6  197747

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2771  के  उत्तर
 में

 कहा  गया  है
 के

 आकार  का
 उस  राज्य  के

 उत्पादन  अथवा  anata c  अथवा  प्रगति  से  कोई  संबंध  नहीं  होता  |

 इस  समय  सरकार ए  सा
 किसी  प्रस्ताव  पर  औपचारिक  रूप  से  विचार  नहीं  कर  रही

 ठडा  ताजा  नीरा  तयार  करन  क  लिय  एकक

 2074.  डा०  सुशोला  कपा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि

 क्या  ठंड  ताजे  नीरा  को  टोडी '  पेय  के  वकल्पिक  पेय  के  रूप  में  तेयार  करने के  लिये  इस

 समय  कितने  एकक  कार्यरत  हं  और  एसे  प्रत्येक  एकक  पर  farerat  खच  आता  है  ;

 क्या  ताजनीरा से  शी गड़  बनाने  वाले  एककों  का  विस्तार

 क्षमता  और  उनकी  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  भौर

 मदर्यानवेध  के  कारण  बेरोजयार  हुए  के  लिये  रोजगार  की

 व्यवस्था  करने  के  बारे  में  अन्य  कपा  योजनाएं  तणर  की  गई  है  ?

 a.
 उद्योग  मंत्री  जाज  फर्नांडिस  :  विभिन्‍न  राज्यों  में  ताजे  नीरे  के  89  ठंड  एकक  ह

 जिन्हें  1976-77  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  की  सहायता  से  स्थापित  गण  था  ।  एकक

 की  क्षमता  के  अनुसार  प्रत्येक  नीरा  एकक  का  व्यय  भिन्‍्त हँ  जो  कि  क्षमता  पर  fade  होता  है  ।

 प्रतिदिन  500  लिटर  नीरा  बाटने  वाले  एकक  के  लिये  1.  55  लाख  रुपये  का  पू  जीगत
 तथा  20, (  रुपये

 कार्यकारी  पूंजी  के  रूप  में  ae  आता  है  ।  300  लिटर  प्रतिदिन  के  वितरक  एकक  में  पूंजीगत
 व्यय

 70,000  रुपये  तथा  12,000  रुपये  की  कार्यकारी  पूंजी की  आवश्यकता  पड़ती
 नीरा  की

 freq  तथा  उपलब्ध  सुविधाओं  के  अन्सार  कम  क्षमता  वाल  एककों  में  कम  निवेश  की  आवश्यकता

 पड़ती

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  ताड़गड़ ष्छ  तथा  अन्य  ताड़  उत्पाद  काय  क्रम
 में  विद्यमान

 एककों  की  क्षमता  का  विस्तार  तथा  नीरा  एवं  ताड़गड़  बनाने  के  नये  एकक  स्थापित  करने  का

 विचार  है  ।

 1978-79  की  अवधि  में  34  अतिरिक्त  नी  बतरक  एकक  तथा  8  ताइंखण्ड  के  एकक

 an  6000  उत्पादकों  को  सहायता म  प्रदोन स्थापित  करने  का  विचार  है  |  ताड़गूड़  तथ्गर  कर

 की  जायगी
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 करने
 ने

 वालो ंके  लिये  खादी
 मद्यनिषध  के  कारण  बेरोजगार हो  छाने are  नीरा  जमा

 तथा  ग्रामोद्योग  भायोग  अपने  ताड़गुड़  तथा  ताड़  उत्पादों  के  अन्य  चिकास  कार्यक्रमों  में  लाभप्रद

 काम  देने  का  प्रयास  करेगा  |

 अपात  स्थिति  क  दौरान  ज्यादतियां

 2075.  डा०  सुशीला  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आपातस्थिति  के  दौरान  की  गई  ज्यादतियों के
 विशिष्ट  मामलों की  जांच  करने

 के  लिये  अनुरोध  अभी  तक  विचाराधीन  ह  |

 क्या  यह  सच  है  कि  ज्यादतियों के  लिये  जिम्मेदार  कुछ  व्यक्ति अब  महत्वपूर्ण  पदों  पर

 है  और  प्रस्तावित  जांच  के  प्रयास  को  fant  कर  रहे  हू  ;  और

 पीड़ित  व्यक्तियों  के  साथ  न्याय  करने  Bq  सस्कार  का  क्या  कार्यवाही  HTT  का

 में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  attest)
 :  तथा  :  आपातस्थिति

 में  की  गई  ज्या  दतियों  के  मामलों  की  जांच  शाह  आधोग  कर  रहा  है  ।  शाह  आयोग की
 foie

 के  प्राण्त  होने  यह  पता  लगाना  संभव  होगा कि  ज्यादतियों  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  तथा

 आगे  कया
 कारवाई  की  जाए  ।

 जाज
 को  विफल  करने  के  प्रयासों  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 Rural  Electrification  Schemes  in  Gujarat

 2076.:  Shri  Dharmasinbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased
 to  ‘state  :

 (a)  the  rural  electrification  schemes  of  Junagadh,  Rajkot  and  Jamnagat

 districts  of  Gujarat  pending  for  approval  now  and  since  when

 (by  the  expenditure  involved  in  each  of  these  schemes  and  the  number  of

 villages  to  be  covered  under  each  scheme;  and

 (c)  the  reasons  for  delay  in  according  approval  ?

 ‘The  ‘Minister of  ‘Energy  (Shri  2  (a)  :  ‘Five  Rural  Electrifica-

 tion  schemes. of  Junagadh,  Rajkot  .and  Jambagar  ‘Districts .in'  Gujatat  were  pending
 consideration  with  the  Rural  Electrification  Corporation  as  on  1st  March,  '1978.

 ‘Fhe  details  :  of  -pendancy:are  piven  in'the  enclosed  Statement.'1.

 .(b)  The  expenditure  involved  .in  each  scheme  .and  :the  number  .of  villages

 eovered by  each  -scheme
 are  given

 in  Statement  | है ह  attached.

 (c)  The  first  four  schemes.  mentioned  in  reply  to  part  (0)  of  .the  «question

 returned  by  the  Rural  Electrifioation  Corporation  to  the  State  Electricity  Board

 far  revision.  They  were  returned  to  the  Corporation  between  26-12-1977  -to

 8-2-1978.  The  fifth  scheme  was  received  only  on  6-1-1978.
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 Statement—A

 Sl  Date  of  Dates  of  Date  of  Date  of
 No  Name  ofthe  Scheme  Teceipt  inspection  appraisal  16८६1

 t (origina al)  of  the  comments  of t
 Scheme  communi-  revised

 areca  cated  Scheme —
 ——

 1,  RE  Schemein  Kutiyana
 taluk  io  Junagarh  dis-
 trict  29.7.77  /  7  8-1-1978  8-2-78 daft

 2.  RE  Schemein  Ranavav
 taluk  in  Junagarh  dis-
 trict  27.10.77  12/77  8-1-78  8-2-78

 3.  RE  Scheme  in  Wanka-
 mar  taluk  in  Rajkot
 district  21.71.17  24-12-77  24-1-78 11/77

 4.  RE  Scheme  in  Bhanvad
 taluk  in

 Jamnagar  dis-
 trict.  11.4.77  777.0  22-9-77  26-12-77
 RE  Scheme  in  Kham-
 balia  taluk  in  Jamnagar
 district.  6.1.78  eee

 ee

 Statement—B ——

 1.0
 Cost  of  Loan  No.of  Villages

 No.  Name  of  the  Scheme  -the  scheme  Outlay  covered
 (Rs.  lakhs)  (Rs.  lakhs)

 1.  RE  Schemein  Kutiyana  37  (including  24
 taluk  in  Junagarh  dis-  electrified  vill-
 trict.  24.14  219  ages)
 RE  Scheme  in  Ranavav  28  (including  17
 taluk  in  Junagarh  dis-  electrified  vil
 trict  27.10  26.09  ages)
 RE  Scheme  in  Wanka-
 mar  taluk  im  Rajkot
 district  50.40  46.0  .66  56  (new  villages)

 4.  RE  Schemein  Bhanvag
 30 taluk  in  Jamnagar  dis-  66  (including

 trict  42.05  39.76  non-potential)
 5  RE  Scheme  in  Khamba-

 lia  in  Jamnagar  district  91.2  85.79  (new.  villages)

 Setting  up  of  Mineral,  Forest  and  Salt  based  industries  in  Gujarat

 2077.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel;  Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased to  state :

 (a)  the  names  and  number  of  mineral,  forest  and  salt  based  industries  set

 up  so  far  and  proposed  to  be  set  up  now  in  Gujarat ;
 (b)  whether  feasibility  or  setting  up  these  industries  has  been  examined  and

 if  so,  when  and.  the  details  thereof  or  whether
 feasibility

 thereof  is  proposed’  to
 be  examined  and  if  so,

 when  and  the  manner  in  which  it  is
 proposed

 to  be

 ~examined  ;  and

 (c)  whether  a  demand  in  this  regard  has  been  received  from:  Gujarat  and
 from  other  quarters  and  if  so,  when  and  the  details

 thereof
 as  also  the  action

 taken  thereon  so  far?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  to  (c):  Details  of

 names  and  number  of  mineral,  forest  and  salt  based  industries  set  up  so  far  and

 to  be  set  up  in  the  States  are  not  centrally  maintained.  Details  of.

 Letters  of  Intent  and  Industrial  Licences  issued  are  published  in  the

 List  of  Industrial  Licences  and  Letters  of  Intent  issued  under  the  Industries

 (Development  and  Regulation)  Act,  1951”  and  Bulletin  of  Industrial

 Licences,  Import  Licences  and  Export  Copies  of  these  publications.
 are  available  in  the  Parliament  Library.

 There  is  a  regular  ‘prescribed  procedure  for  preparation  and  scrutiny  of

 feasibility  report  for  inclusion  in  the  Five  Year  Plans.  Schemes/Projects  are

 included  in  the  Plan  after  the  procedures  have  been  followed,  The  proposals
 sent  by  the  State  Government  are  considered  at  the  time  of  formulation  of  the
 Annual  Plans.

 As  regards  the  industrial  development  in  the  mineral,  forest  and  salt  based
 industries  sector  the  following  details  are  given  regarding  the  steps  taken  to

 promote  the  growth  of  industries.  The  Central  Salt &  Marine  Chemicals  Research

 Institute,  Bhavnagar  have  developed  processes  for  production  of  Bromine,
 Pottassium  Salt  and  Magnesium  products  based  on  bitterns,  The  efforts  of  the

 Institute  are  expected  to  contribute  to  the  growth  of  salt  based  industries.  The
 Government  of  Gujarat  have  set  ulp  the  Gujarat  State  Forest  Development
 Corporation  Ltd.,  Baroda  and  one  of  the  main  functions  of  this  Corporation  is
 to  undertake  proper  and  scientific  exploitation  of  forrest  products  in  the  State
 of  Gujarat  for  the  purpose  of  improving  qualitative  and  quantitative  yields  of
 various  products  and  for  development  of  industries  based  on  forest  products.
 As  regards  mineral  based  industries,  the  existing  important  mineral  based
 industries  include  cement  and  fertilizer  units,  ceramic  units,  glass  and  refractory
 units;  units  manufacturing  asbestos  cement  products,  ferro-alloys  plant  and  a
 number  of  chemical  units.  The  capacity  of  the  Gujarat  Refinery  is  going  to
 be  expanded  from  4.3  million  tonnes  by  another  3  million  tonnes  and  the  expan-
 sion  project  is  expected  to  be  completed  by  mid-1978.  It  is  also  being  provided
 with  secondary  processing  facilities,  at  a  total  estimated  cost  of  Rs.  40.11  crores
 and  the  project  is  expected  to  be  completed  by  December,  1980.  The  feasibility
 report  by  Messers.  RTZ  Consultants  for  the  Ambajii  Multimetal  Project  which
 is  related  to  the  mining  of  copper,  lead  and  zinc  ores  from  the  Ambaji  deposits
 has  been  prepared.  The  project  is  proposed  to  be  set  up  in  the  State  sector.

 State-wise  production  of  Salt  and  Central  assistance

 to  state:
 2078.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased

 (a)  the  State-wise  quantity  of  salt  produced  in  1976-77  and  the  estimated
 production  of  salt  in  1977-78  and  1978-79

 (b)  the  nature  of  assistance  given  by  the  Central  Government  for  increasing
 the  salt  production  and  to  whom  it  is  given  and  in  what  manner;

 (c)  the  nature  of  Central  excise  duty  or  tax  levied  on  the  salt  production
 and  industries  at  present;  and

 (d)  whether  there  is  any  propos  al  to  reduce  the  excise  duty  or  tax  levied
 in  salt  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  A  statement  is  attached.

 (b)  Assistance  out  of  cess  proceeds  in  the  form  of  grants  is.  provided  to  Salt
 Licensees,  generally,  in  partnership  with  the  State  Governments/Zilla  Parishad/
 Panchayat  Samitj  for  the  execution  of  the  developmentat  and  labour  welfare
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 works  connected  with  the  Salt  Industry.  The  extent  of  assistance  is  50%  of
 the  total  cost  involved  in  case  of  major.  Single  licensee  (covering  more  than
 100  acres),  and  two  thirds  of  the  cost  in  case  of  multiple  licensees,  single  medium
 licensees  (covering  between  10  and  100  acres)  and  small  scale  licensees  (covering
 and  up  to  10  acres)  and  co-operative  societies.  In.  exceptional  circumstances,
 certain  labour  welfare  or  community  developmental  works  or  construction  of

 godowns  for  compulsory  storage.  of  salt  can  be  financed  entirely  out  of  cess

 proceeds.  Whenever  salt  works  are  affected’  by  natural.  calamities  such  as

 cyclones,  floods,  rains,  etc.,  assistance  in  the  form  of  ex-grafiq  grant  and  reha-
 bilitation  loans  is  provided  to.the  manufacturers.

 Loans  are  also  provided  to  licenced  salt  manufacturers  for  development
 poses,  €.g.,  eStablishment/expansion  of  salt  factories,  effecting  improvements

 to  the  salt  factories  and  supply  of  water  to  labourers  engaged  in  such  factories.

 No  excise  duty  or  tax  is  levied  on:  salt.  However,  a  cess  is  levied  on
 salt  manufactured  at  the  rate  of  14  paise  per  40  Kgs.  The  cess  is  reduced  to
 one-half  on  the  salt  manufactured  in  salt  works  having  an  area  of  more  than
 4.04686  Hectares  but  not  exceeding  40.4686  Hectares,  and  that  manufactured

 by  co-operative  societies  whose  each.  individual  member  holds  more  than  the  area

 ‘specified  above.  The  following  types  of  salt  manufacture  is  totally  exempt
 ‘from  the  payment  of  cess

 (i)  Salt  exported  by  sea  to.  foreign  countries,

 Gi)  Salt  dispatched  to  Nepal  through  State  Trading  Corporation  of  India

 imited,

 (iii)  Salt  manufactured  in  salt  works  whose  area  does  not  exceed  4.04686

 Hectares,

 (४)  Salt  manufactured  in  salt  work  operated  by  a  co-operative  society  whose
 each  individual  Member  holds  an  area  not  exceeding  the  limit  in  (iii)

 sabove.

 (d)  There
 is  no  proposal  before  the  Central  Government  to  reduce  the  salt

 cess.

 Statement

 Actual  Production  Eastimatec  Prcev  cticr
 State  (in  *000  tonnes)  (in  *000  tonnes)

 1976  1977  1978

 1  9  3200-0 Gujarat  2926°3

 Tamil  Nadu  1540°0  3156°4  1540-0

 Maharashtra  449°2  560°0

 164°5  339.8  350-0 Rajstha

 \ndhra  Pradesh  307°5  280°7  310.0

 Orissa  84.4  37.4  82.0

 Karnataka  20.2  9.2  20.0

 15.4  10°2  15-9 West  Bengal
 Himachal  Pradesh  4.5  3.9  5.0

 Goa,  Daman  &  Diu  3.7  8.1  8.0

 1.1  0.1  1.0 Pondicherry
 a  a  ens

 Total  4076.4  5328  «5  91.0
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 Production  and  Distribution  of  Scooters

 2079.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to

 State  :

 (a)  the  figures  of  production  and  distribution  of  each  make  of  scooter  in  the

 State-wise,  duri  1974-75,  1975-76  and  1976-77  as  also  the  figures
 for  1977-78  and  1978-79  ;

 "WIse ;

 (b)  the  number  of  persons  on  the  waiting  list  for  scooters  at  present,  State-

 (c)  whether  Government  have  any  scheme  to  meet  the  demand  for  scooters

 and  if  not,  the  reasons  therefor  and  when  public  demand  will  be  met  fully.

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  The  required
 and  their information  in  respect  of  production  of  various  makes  of  scooters

 distribution  state-wise  during  the  last  3  is  given  in  the  statements  I  &
 attached.  The  estimated  production  during  the  1977-78  and  1978-79  also  has
 been  indicated  in  gstatement-I.  The  State-wise  distribution  during  these  two

 years  would  be  made  by  the  manufacturers  on  the  basis  of  demand.

 ‘effect  from  1-1-78.
 (b)  The  control  on  distribution  and  sale  of  scooters  has  been  removed  with

 It  was  last  only  scooters  manufactured  by
 Mys.  Bajaj  Auto  Ltd.  and  M/s.  Maharashtra  Scooters  Ltd.  in  collaboration  with

 M/s.  Bajaj  Auto  Ltd.  The  information  regarding  waiting  list  is  therefore  only
 in  respect  of  these  makes  of  scooters  andi  is  given  in  statement  [Placed  in

 Library  No.  L.T.  1744/  78}.

 (c)  As  against  the  demand  of  3,25,000  numbers  of  scooters  estimated  by
 1978-79,  11  units  with  a  total  licensed  capacity  of  3,78,000  numbers  are  in

 production.  In  addition,  licences  have  also  been  granted  to  seven  parties  for
 an  additional  capacity  of  1,68,000  numbers.  Thus  the  manufacturing  capacity
 is  adequate  to  meet  demand.  With  the  removal  of  distribution  controls,  it  is
 expected  that  the  responsiveness  and  development  of  scooter  industry  will  be

 promoted  and  waiting  period  for  preferred  brands  of  scooters  will  be  reduced.

 Broadeasting  of  20-Point  Programme  by  various  centres  of  AIR

 2080.  Shri  Ram  Prasad  Deshmukh:  Will  the  Minister  of  Information  aud
 Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  in  the  ‘Chintan’  programme  broadcast  firom  various  commercial
 -cetres  of  the  All  India  Radio  on  9th  Janu  1978,  the  20-Point  programme
 and  the  former  Prime  Minister  were  eulogized ;

 (b)  if  so,  whether  the  present  government  has  faith  in  that  policy  ;

 (c)  if  not,  whether  the  officers,  who  ale  expected  to  listen  to  this  programme
 prior  to  its  broadcast,  have  been  held  gulty  therefor;  and

 centres
 (d)  if  so,  the  action  taken  against  these  officers  of  all  the  commercial

 The  Minister  of  Information. and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):  (a)
 Yes,  S  ir,

 (b)  No,  Sir.
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 (c)  &  (d):  On  the  basis  of  a  preliminary  enquiry  two  persons  have  been

 suspended.  A  detailed  enquiry  is  in  progress  and  necessary  action  will  be  taken

 against  the  officers  on  the  baisis  of  the  findings.

 Supply  of  10.0  Rajasthan  Aluminium  Handicraft

 2081.  Shri  Chaturbhuj:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased:  to  state :

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  difficulty  being  faced  by

 Rajasthan  Aluminium  Handicraft  in  getting  aluminium;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  mot  20156

 अपनी  लाइस  स-क्षमता  स  अधिक  उत्पादन  करन  वाल  उद्योग

 2082.  श्री  अधन  fag  ठाकुर  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  TATA  की  कि

 क्या  औद्योगिक  विनियमों  एवं  प्रक्रियाओं  विषयक  स्मिति  ने  विचार  प्रकट

 किया  है  कि  अनेक  मध्यम  एवं  बड़  उद्योग ए  सी  वस्तुओं  के  लिय  जो  अब  लघ  क्षत्र  के  उद्योगों के  लिये

 आरक्षित  अपनी  अनुज्ञप्त  क्षमता  से  अधिक  क्षमता  का  उपयोग  कर  रही  ह  ;

 यर्दि  हां तो  अपनी  अनुज्ञप्त  क्षमता  से  अधिक  क्षमता  का  उपयोग  करने  वाले  उद्योगो ंके  नाम

 क्या हूं  ;  और

 इस  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिय  सरकार  का  कथा  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  फर्नाडिस )  :  (#)  औद्योगिक  विनियमन  तथा  कार्य  विधि  संबंधी  अध्ययन

 दल  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  बताया  है  कि  अनेक  उत्पा  दों-के  संबंध  जो  लघ  उद्योगों  के  लिए

 आरक्षित  बड़े  तथा  मध्यम  उद्योग  पहल  से  ही  इन  वस्तुओं  का  उत्पादन  कर  रहे  है  यद्यपि  इन  वस्तुओं

 की  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  अब  अन  मति  नहीं  दी  तो  भी  यह  सच  है  कि  कूछ  बड़े  तथा  मध्यम

 एककों  में  जहां  तक  उत्पादन  का  संबंध  ला  इसेंसीकृत  क्षमता  से  कही  अधिक  उत्पादन  हो  रहा  है  ।

 पुरी  तरह से  लघु  क्त्र  में  विकास  के  लिए  आरक्षित  कुछ  उद्योगों में  स ेजिन  उपक्रमों  में  उनकी

 लाइसेंसीक्रत  क्षमता से  25  प्रतिशत  उत्पादन  हुआ  है  वे  कपड़े  धोने  का  बिजली  के

 घरेलू  उपकरण  तथा  बिस्कुट ह  ।

 (1)  लघक्षत्र  के  लिए  आरक्षित  जिन  वस्तुओं  का  उत्पादन  बड़े  क्षेत्र  में  होता  उन्हें  निम्नलिखित

 ढ़ग  से
 विनियमित  क्या

 जाता  है  ।

 (11  पहले से  लाइसेंस  प्राप्त  एककों  को  उनकी  क्षमता  बढ़ाने  की  अनुमति

 रहीं  दीਂ  जाती

 (2)  यदिकोई  वस्तु  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  कार्याविधि  से  मुक्त है  और  लघ  क्षेत्र

 के  लिए  आरक्षित  है  तथा  किसी  उद्यमी  आ  रक्षण  ी  तारीख  पहल  प्रभावी  कंदम

 उठाकर  उत्पादन  करना  आरम्भ  फ्र  दिया  है  तो  उ  में  काम  करते  रहने  कों

 लाइसेंस  जारी  किया  जाता  है  ।
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 (1)  रजिस्ट्रशन  सैटी  फिकेट  प्राप्त  औद्योगिक  उपक्रमों  से  कहा  गण  है  कि  वे

 उत्पादित  क्षमता  qeaifad  करने  के  लिए  अपने  सर्टीफिकेट  भज  +

 (2)  लघुक्षत्र  के  लिए  आ  रक्षित  वस्तुओं  को  बनाने  के  लिए  aq  तक  नये  औद्योगिक  इसस

 जारी  नहीं  किय  जाते  जब  तक  प्रस्ताव  लगातार  शत  प्रतिशत  निर्यात  करते  रहने  के  लिए  न  हो

 23  1977  को  औद्योगिक  नीति के  बार  में  दिये  गय  वक्तव्य में  इस  बात  पर  जोर

 दिया  गण  है  कि  जहां  बड़  एकक  चाहे  वे  बड़  गृहों  से  संबंधित  हों  या  न  fara  क्षत्र के

 लिए  आरक्षित  घस्तुओं  का  उत्पादन  करने  में  पहले से  ही  लगे  हुए  ह  उन्हें  क्षमता  का  विस्तार  नहीं

 करने  feat  जाएगा  |

 सव्य  प्रदेश  क  बस्तर  जिल  ag  टंगपाल  में  उद्योग  स्यापित  करना

 2083.  शी  अधन सिह  ठाकुर  ;  क्या  sat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पा  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  टंगपाल मं  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  का  निणंय  किया

 गयो  aT;

 यदि  at,  तो  कब  और  ag  उद्योग  कहां  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 उस  उद्योग  को  अब  तक  स्थापित  नਂ  किये  जाने  के  क्या  कार्प  ह
 ?

 उद्योग  मं  त्री  wit  फर्ना
 :  (*)  ate

 :  प्रवेश  के  बस्तर  जिले  के

 टंगपाल  में  सरका री  क्षेत्र  में  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  का  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।  किन्तु  मध्य

 प्रदेश  सरकार  बस्तर  जिले  के  fata  के  लिए  आई०डी०ए०  जेक  से  aaa ) x  की  सहायता  से

 लफड़ी  उद्योगों  पर  आधा  रित  एक  विस्तृत  संभाव्यता  अध्ययन  कर  सही  है  बस्तर  जिला  भी  औद्योगिक

 afer  से  पिछड़ा  क्षत्र  चन  लिया  गया  है  और  इसलिए  यह  पिछड़ा  क्षत्र  विकास  योजनाओं  के  अधीन

 सावधिक  ऋणदाता  वित्तीय  संस्थानों  से  रिया  यती  face  प्राप्त  करने  का  पात्र हैं  ।  तकनीकी  आर्थिक

 आधारों  फर  केन्द्रीय  औद्योगिक  प्रायोजनाएं  स्थापित  की  जाती  है  ।

 समाचार  पत्रों  क  स्वामित्व  ata  मे  परिवर्तन

 2084.  aft  एस०  जी०  मरुगव्यत

 शी  सी०  क  ०  चन्द्रप्पन

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बतान  की  gar  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  समाचार  पत्रों  के  स्वा  भित्व  से  संबंधित  वर्तमान
 सदूघति

 के  ढांचे  को
 पुनगद्चित

 करने के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  जो  कि  प्रेस की  आजादी  बना ये  रखने में  सहायक  हों  ;  ate

 यदि  तो  तत्वंबंधी  site  और  की  फको  रही  का  ब्यौस  क्या  है
 ?

 सूचना  और प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी )  1!  आर  (a):  इस  Fay  को

 qaz ]  प्रेस  जिसका  शीघ्र  ही  गठन| किए  जाने  की  उम्मीद  के  अध्ययन के  लिए  सौंपन  का

 प्रस्ताव  है  ।
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 एशियाई  राजमागं  परियोजना

 2085.  श्रोक  ०  लकप्पा  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  ॥

 एशियाई  राजमागं  परियोजना  का  ब्यौरा  कया

 saa  परियोजना  के  अंश  की  भारत  में  कितनी  लम्बाई है  और  इसकी  अनुमानित
 लागत  कितनी

 Fat  भारतीय  अंश  पूरा  हो  चुका  और

 यदि  नहीं  तो  उसकी  कित  तारीख  तक  पुरा  किया  जाना  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  से  :  एशियन  परियोजना एक

 ऐसी  योजना  है  जिसे  एशियाई  तथा  प्रशा  नत  क्षेत्र  के  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  और  सामाजिक  आयोग  ने  क्षेत्र

 के  देशों  को  एक  दूसरे  से  मिलाने  के  लिए  अपने  स्वयं  के  संसाधनों  से  संबंधित  देशों  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय

 मार्गो के  तंत्र  के  लिए  तेयार  किय है  ।  इस  समय  इस  योजना  के  अन्तगंत  64,363  कि  ०  मी ०  सड़के

 आती  है  जिसमें  से  15,689  कि०  मी ०  भारत  में  पड़ती  है  ।  प्राय  भारत  में  एशियन  की  पूरी

 लम्बाई  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  भाग  हँ  अथवा  कुछ  मामलों  में  रा  ज्य  सड़कों के  भाग  है  केवल  दो  लुप्त

 योंको  छोड़कर  जिसमें  से  एक  पश्चिम  की  ओर  भारत  नेपाल  की  सीमा  पर  टनकपुर

 लगभग  कि ०  मी  ०  है  और  दूसरा  पश्चिमी  बंगाल  में  as  की  ओर  भारत  नेपाल  की  सीमा  पर  गलगलिया

 के  पास  लगभग  3  fio  मी०  है  ।  ये  सभी  मौजूदा  सड़के  है  ।  यद्यपि  गलगलिया  के  निकट  को  लुप्त  कड़ी

 पर  निर्माण  का  यें  पहुले  ही  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।  टनकपुर  के  निकट  की  लुप्त  कड़ी  नेपाल  के  मागं  से

 जूडी  हुई  है  जिस  पर  अभी  नेपाल  सरकारने  काम  शरूकरना  है  परन्तु  भारत  से  अन्य  मागं  नेपाल

 में  एशियन  राजभाग  तंत्र  को  जोइने  के  लिए  उपलब्ध  है  ।

 Expenditure  on  Sports  and  Sportsmen  in  the  शसाझण (ट  Equipment  Factory,
 pur

 2086.  Shri  Hargovind  Verma:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to

 state :

 (a)  the  total  expendiure  on  sports  and  sportsmen  in  the  Ordnance

 Equipment  Factory,  Kanpur,  during  the  last  year  ;

 (b)  whether  Government  allow  to  incur  such  a  huge  expenditure;  and

 ed  to  be  taken (c)  if  not,  the  action
 by

 Government  against  the
 officer  incurring  wasteful  expenditure  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Sher  Singh):  (a)  A
 sum  of  14,437.30  (Rupees  fourteen  thousand  four  hundred  thirty  seven  and  paise
 thirty  only)  was  gpent  during  1977.

 (b)  Only  Rs.  2,900/-  was  spent  from  Government  grant.  The  balance  was

 met  from  non-Government  funds.

 (c)  Expenditure  on  sports  is  not  wasteful.
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 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत 17  फाल्ग  1899

 अतारांकित  संख्या  3836  दिनांक  14-12-77 के  में  शष्दि  करने  वाला

 विवरण

 STATEMENT  CORRECTING  ANSWER  TO  UQ  No.  3836  dt.  14-12-77

 उद्योग  मंत्रा लय  म  राज्य  मंत्री  ( sitaatt  आभा  :  सिगरेटों  के  नय  artsy  के  बारे  में  लोक

 सभा  में  14  1977  को  उत्तरित  अ०  प्र०  स०  3836  के  भाग  के  उत्वर

 में  दिए  गए  विवरण  में  क्रम  संख्या  1  पर  स०  ०्सी०  लि०  (5  को  सम्मिलित  किया

 गया  अब  इस  मत्ालय्  को  सूचित  किया  गया
 है

 कि  मे  ०  आई०टी  ०सी०  लि०  की  इक्विटी

 पूंजी  )  में  अनिवा सी  हितों को  24  1977  से  घटाकर  40%  से  कम  स्तर  पर  ला  दिया  गया  है

 ag  उस  दिन  से  विदेशी  एकक  नहीं  रह  गया  है  ।  उत्तर  दिए  जाने  वाले  दिन  की  सही  स्थिति  ag  है

 fa  farce  का  उत्पादन  करने  वाला  40%  से  अधिक  अनिवासी  धा  far  घाला  में०  asm  फिलिप्स

 foo,  बंबई  एकमात्र  एकक  है  ।  लोक  सभा  में  14  1977  को  उत्तर  दिए  गये  अ  oto

 स०  3836  के  भाग  के  उत्तर में  fare  के  कठ  सं०  1  को  और  उससे  सम्बन्धित  प्रविष्टियों

 कोਂ  निकाल  दिया  गया  समझा  जाय  1

 2.  चूंकि  जा  नका  री  जिसकी  बजह से  संशोधन करना  आवश्यक  हो  गया  केवल  11  1978

 को  प्राप्त हुई  थी  और  चूंकि  तब  तक  लोक  सभा  का  सब्र  समाप्त हो  चुका  था  खेद  है  fa  यह

 farm  संसद  पटल  पर  पहले  नहीं  किया  जा  सका  ।

 सभा  पटल  पर  गय  TA
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 उधोग  तया  अधिनियम  aa  कम्पनी  अधिनियम  क  अन्तगंत  afraaara,

 झादि  |

 Sart  मंत्री  जाज  फर्नाडीज  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  उद्योग  तथा  विनियमन ]  1951  की  घारा  18  क  की  उपधारा  (2)  के

 अन्तगत  निम्तलिखित  (feat  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  की  एक-एक  प्रति  :---

 सां०
 आ०  15  (=)  जो  दिनांक  13  1978  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  श्री  जानकी  सुगर  मिल्स  एण्ड  डोईवाला  जिला

 के  प्रबंध  पर  नियंत्रण  जारी  रखने  से  सम्बन्धित  है
 i

 सा०  aro  100  जो  दिनांक  16  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  मैससं  हिन न्दुस्तान  ट्रैक्टर  बड़ौदा  के

 प्रबंध  पर  नियंत्रण  जारी  रखने  से  संबंधित  है  ।

 [waters  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1817/78]

 {2)  कंपनी  1956  की  धारा  को  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित

 पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  cars  प्रति

 (Us)  भारी  इंजोनियरी  निगम  रांची  के  ad  1976-77  के  काय

 करण  सरकार  दवारा  समीक्षा
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 भारी  इंजोनियरी  निगम  रांची  का  घेष  1976-77  का  वा  घिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  निपंत्रक--महालेखापरोक्षक  की

 feraforgi  |

 [werrera  में  रखा  गयां  ।
 दे

 खिये  संख्या  एल०  ही०  1718/78]

 खनन  सहायक  मशीनरी  निगम  दुर्गापुर  के  ae

 1976-77  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा  |

 खनन  तथा  सहायक  मशोनरों  निगम  दुर्गापुर  का  वर्ष  1976-77

 का  वधिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परोक्षक  की  टिप्पणियों  ।

 में  रखा  गया  ।  दे  खिये  संख्या  yao  टी  ०  1719/78]

 (3)  केन्द्रीय  ct  डिजाइन  हैदराबाद  के  वच  1976+77  के  alae

 प्रतिवदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  [were  में  गया

 बेखिये  संख्या  एल०  ठी  ०  1720/78]

 (4)  लघु  उद्योग  विश्तारण  प्रशिक्षण  हैदराबाद  ज के वध  1976-77  के

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  [ware  सें  रखा  मया

 देखिये  संध्या  एल०  to  1721/78]

 (5)  चालित  मापक  उपकरणों  डिजाइन  बम्बई  के  qq  1976-77  के  वारिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 (6)  उपर्युक्त  (3),  (4)  और  (5)  में  उल्लिखित  प्रतिवेदनों  को  सभाਂ  पटल  पर  रखने में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंप्रेजी  ।

 [warrsta  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०
 टी

 ०
 1722/78]

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  195  कर्मचारी  का  संशोधन

 1978  के  अन्तर्गत  अधिसूचनायें  तथा  aring  प्रतिवेदन  आदि  आदि

 नौवहन  और  प्ररिवहन  AAA  में  राज्य  मंत्री  छांव  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  हूं  i—

 (1)  वाणिज्य  पोत  1958  की  धारा  458  की  उपधारा  (3)  के

 निम्नलिखित  TTAATAT  (farat  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक

 (va)  वाणिज्य  पोत  फरिवहस  (az)  1977,  जो  दिनांक  24  1977

 के
 भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  ato ०  ato  नि०  1705  में  प्रका  शित  हुए

 थें  ॥

 कणिज्य  पोत  परिवहन  पोतों  का  )  faa,

 1978, जो  दिनांक  18  1978  के  के  राजपत
 में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  ato  नि०  270 सें  श्रकाशित  हुए  थे

 [wats  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  1723/78]
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 8  1978  सभा  qa  प  रखे  गय  पचे
 नन

 (2)  गोदों  कर्मचारी  कं  1948  को  घारा  8  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तत  गोदो  कर्मचारी  का  संशोधन  1978

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक  जो  feats  28  1978  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिवुचना  संख्या  सां  ०  आ०  256  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  [wares  सें  रखा

 गया  ।  देखिये  deat  एल०  टी ०  1724/78]

 (3)  नाविक  भविष्य  निधि  1966  के  वर्ष  1976-77  कै  कांपंके रण  सम्बन्धी  वाधिक

 प्रतिवेदन  ferdt  तथा  अंग्रेजो  संस्करण  की  प्रति  ।  [warez  में  tart  गयां  ।  देखिये

 संख्या  एल०  zo  1725/78]

 (4)  ara)  1956  को  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तत  निम्नलिखित

 Tat  (feat  तथा  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति

 (Us)  कोचोन  शिपयाडं  कोचोन  के  qq  197  6-77  के  कार्यकरण  को  सरकार

 बुवारा  समीक्षा  ।

 कोवोन  शिस्पाडं  कोचोन  का  व  1976-77  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 लेबापरोक्षित  लेखे  तयबा  उन  पर  निपंप्रक-महालेखा'प री  क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रख  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1726/79]

 (5)  लेखा  ag  की  समाप्ति  के  बाद  निर्धारित  अवधि  में  पोत  परिवहन  विकास  निधि  समिति  के

 वर्ष  1976-77  के  लेखें  सभा  पटल  पर  न  रखें  जाने के  कारण  बताने  वाला  एक

 विवरण  तथा  अंग्रेंजी  |  [waa  में  रखा  गया  देखिये  संख्या

 एल०  zto ०  1727/79]

 प्ररसन  देना  तया  1978  और  उद्योग  1951

 क  अस्तर्गत  अधिसुचनायं

 उद्योग  मंत्री  जाज  फर्नाडीज  )
 :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूँ

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  को  धारा  3  को  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  पटसन  )

 सेस  देना  तथा  1978  (ferat  तथा  अंग्रेजो  संस्करण  की

 एक  जो  दिनांक  8  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सां
 ०

 ato  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  में  tat  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०
 z yo  1728/78]

 (2)  उद्योग  तथा  विनियमन  )  1951  की  धारा  9  के  Ly Aad  जारी  को

 गयी  अधिसूचना  der  aro  aro  77  sTaHY  की  प्रति

 जी  feats  7  1978  के  भारत  के  रोजपंत में  प्रकाशित हुई  थी  ।  [wearers

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  1729/79]
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 Papers  Eaid  on  the  Table  March  8,  1978:

 अखिल  भारतीय  सेवाय  1951  और  जांच  आयुक्त  (Seale)  संशोधन  1977

 क  अन्तगंत  अधिसूचना यें

 गुह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (xiv  एस०  डी०  :  में  निम्नलिखित  पत्र  पटल  पर  रखता

 हू  शा

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवाएं  1951 की  धा रा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तरगत

 जिखित  अधिसुचनाओं  (feet  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  को  एक-एक  प्रति

 अखिल  भारतोय  सेवाएं  एवं  सेवा  निवृत्ति  चौथा  संशोधन  1977,

 जो  दिनांक  24  1977  के  भारत  के  रा  जपत्रे  में अधिसूचना  संख्या  सा
 ०

 सां
 ०

 fo  1700  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  दूसरा  संशोधन  1978,  जो  दिनांक  4

 1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  ato सा  नि०  में  प्रकाशित हुए  थे

 भारतोप  प्रशासनिक  सेवा  में  पद  संख्या  निर्धा रण  पहला  संशोधन
 197.0  8;

 जो  दिनांक  14  1978  के  भारत  के  रा  जपत्न  में  fag  संख्या  सा
 ०

 सां
 ०  नि०

 43  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद  संख्या  दूसरा  संशोधन  विनियमन

 1978, जो  दिनांक  14  1978 के  भारत  के  राजपत्र में  fara  संख्या सा  ०:

 सां०  नि०  44  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [wearera  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढी
 ०  1730/78]

 )  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  पहला  संशोधन  1978,  जो
 दिनांक  14

 1978 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसुचना  सं  ब्या  सा ०  सां०  नि०  45
 में  प्रका शित  हुए  थे

 (S:)  भा रतोपर  प्रशासनिक  सेवा  में  पद  संख्या  तोसरा  संशोधन

 1978  जो  दिनांक  14  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना

 सा ०  सां०  नि०  46  में  प्रकाशित  हुए थे  |

 भारतोप  प्रशासनिक  सेवा  crac  संशोधन
 1978

 जो  दिनांक
 11

 1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०
 ato  fro  215  में  प्रकाशित  हुए

 थ  |

 (ats)  मारतीय  पुलिस  सेवा  दूपरा  संशोधन  1978  जो  दिनांक  11

 1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०
 सां०  fro  216  में

 प्रकाशित  हुए
 थे  प

 भारतोप  पुलिस  सेवा  पहला  संशोधन  1978
 जो

 दिनांक  11

 1978
 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या

 सा
 ०  aio  नि०

 217  में  प्रकाशित हुए
 क

 भारतोंप  प्रशासनिक  सेवा  संशोधन  1978  जो  दिनांक  17

 1978 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०

 ato  fro  76  में

 हुए  थे  ।
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 17  1899  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  इलाज  संबंधी  जांच

 समिति  के  प्रतिवेदन  के  बार  में

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  (aca Ua एवं  सेवा  निवृत्ति  संशोधन
 1978

 जो
 दिनांक

 18  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में अधिसुचना संख्या  सा  ०  सां  ०  नि०  252  में

 प्रका  शित  हुए  थे  ।

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  एवं  सेवा  निवृत्ति  लाभ )  दूसरा  संशोधन  1978

 जो  दिनांक  ig  197 8  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  सां ०  नि०

 253  म  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (azz)  अखिन  area  सेवाएं  (gz27)  )  पहला  संशोधन  1978 जो  दिनांक  18

 1978  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  सां ०  नि०  254  में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  संशोधन  1978  जो  दिनांक

 22  1978  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  सा०  नि०  80  (=)  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [warez  में  रख  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1730/78]

 (2)  जांच  आयोग  1952  को  घारा  12  की  उपधारा  (3) के  अन्तगंत  जांच  आयोग

 संशोधन  1977  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  31  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना चना  संख्या  सा ०  सां  ०  fro

 1716 में  प्रकाशित  हुए थे  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato

 1731/78]

 जीवन  बीमा  निगम  के  विकास  अर्धिकारियो  की  esa  के  बारे  में
 RE:  STRIKE  BY  DEVELOPMENT  OFFICERS  OF  L.LC.

 श्री  सौगत  राय  :  जोवन  बीमा  निगम  के  विकास  अधिका री  कल  से  हड़ताल  पर  जायेंगे  ।

 मेने इस  बारे  नियम  377  के  AalT  नोटिस  तथा  EqATH TT  प्रस्ताव  दिया  है  |  मंत्री  महोदय को  वक्तव्य

 देना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मेंने  नियम  377  के  नोटिस  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 es

 श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  इलाज  संब  धी  जांच  समिति के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 RE:  REPORT  OF  INQUIRY  COMMITTEE  OF  SHRI  JAIPRAKASH
 NARAYAN’S  TREATMENT

 Shri  Mani  Ram  Bagri  (Mathura):  The  Hon.  Minister  had  promised:  to  lay.
 the  report  reg.  treatment  of  Shri  Jai  Prakash  Narayan,  on  the  Table  on  Monday.
 The  Hon.  Minister  is  avoiding  it.

 श्र  कुंवरलाल  गुप्त  at,  इन्होंने  ऐसा  वायदा  किया  था  |

 श्री  श्यामनंदन  मिश्र  )  :  मंत्रा  महोदय  इसके  लिये  वचनबद्ध  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  संपरदीय  कायें  स्वास्थ्य  मंत्रो  को  सुचित  कर  दें  कि  रिपोर्ट  क्यों
 पेश  नहीं  की

 d NU संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रविन्द्र  में  उन्हें  सूचि  कर  दूंगा  ।

 ee
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 Calling  Attention  toa  Matter  of  Phalguna  17,  1899  (Saka)
 Urgent  Public  Importance

 अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना
 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 इंडियन  एयरलाइन्स  क  fanrat  क  आगमत  और  प्रस्थान  में  विलम्ब  की  बढ़ती  हुई  azar

 डा०
 बसंत  हमार  वंडित

 ४
 में  पयंटन  ओर  नागर  विमानम  मंत्री  का  Sarasa  विलम्बनीम

 लोक  महत्व के  निम्न
 विषय  की  ओर  दिलाता  हूँ  और  उनसे  प्राथना  करता  हूँ  कि  वे  इस  सम्बन्ध

 में  एक  वक्तव्य दें

 हयरलाइन्स  के  विमानों  के  आगमन  और  प्रस्थान  में  अन्तिम  dae  अनेक  उड़ानों

 के  रदद  fay  जाने  और  विमानों  की  मरम्मत  और  रखरखाव  में  अकुशलता  की  बढ़ती  हुई
 घटतायें  जितके  कारण  इण्डियन  एपरला  इन्स  को  साख  गिरो  है  1.0

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :

 Delays  and  cancellations  are  categorised  into  two  groups,  that  is,  Group  ‘A’—

 comprising  departmentwise  break  up  of  delays  and  cancellations,  which  are  within
 the  control  of  the  Corporation,  such  as  commercial,  operations,  engineering  and
 Ground  support  services  and  Group  ‘B’—consisting  of  delays  and  cancellations  due
 to  factors  beyond  the  control  of  the  Corporation,  such  as  weather,  airport  facilities,
 miscellaneous  and  consequential.  Consequential  delays,  which  are  a  result  of  a

 primary  delay  at  any  one  of  the  preceding  stations,  have  a  multiple  effect  as
 each  of  the  aircraft  performs  several  services  in  a  day  with  little  margins  to  make

 up  such  delays.

 2.  The  delay  rate  under  Grroulp  that  is,  due  to  factors  within  the  control
 of  the  Corporation,  was  brought  down  from  6.37%  im  November,  1977,  to  5.88%
 in  January,  1978.  In  regard  to  the  delays  under  Group  that  is,  due  to

 feasons  beyond  the  control  of  the  Corporation,  the  delay  rate  came  down  from
 48.44%  in  November,  1977  to  44.05%  in  January,  1978..  In  this  context,  it  is

 necessary
 to  highlight  the  comparative  position  in  respect  of  factors  under  Group

 DELAY  RATE  (Percentage)

 1976-77  1977-78

 November  37.22%  48.44%

 December  36.26%  59.53%

 January  40.64%  44.05%

 The  above  position  has  been  brought  about  primarily  due  to  bad  weather,

 ing  in  poor  visibility  at  stations  of  origin,  destination  and  on  route,  which  is

 not  unusual  during  this  part  of  the  year.  As  would  be  evident  from  the  above

 statement,  of  late  the  impact  on  this  account  has  been  somewhat  greater  as

 compared  to  the  corresponding  period  of  the  previous  year.

 3.  The  cancellations  of  flights  are  either  to  facters  under  Group
 ‘A’  (factors  within  the  control  of  the  Corporation)  or  Group  ‘B’  (factors  beyond

 the  control  of  the  Corporation).  ‘The  comparative  position  in  this  regard  is  as

 follow
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 8  शो ह  1978  अविलम्बनीथ  लोक  महत्व  के  fared

 को  ओर  ध्यान  fzarar

 CANCELLATIONS

 GROUP  ‘A’  GROUP
 नक 1976-77  1977-78  1976-77

 1977-78

 iq  9  93  i130 November

 December  11  4  54  137

 January  e  9  4  93  157

 It  is  therefore  apparent  that  cancellations  due  to  factors  within  the  control  of

 the  Corporation  are  far  less  during  the  three  months  of  1977-78,  as  compared
 to  the  corresponding  period  of  the  preceding  year,  whereas  the  position  is  exactly

 ration.
 reverse  in  respect  of  cancellations  due  to  factors  beyond  the  control  of  the  Corpo-

 4.  As  regards  servicing  and  maintenance  of  aircraft,  the  technical  despatch  re-

 liability  of  the  Corporation  has  shown  a  fairly  consistent  improvement  as  will  be
 evident  from  the  following  statement

 TECHNICAL  DESP  ATCH  RELIABILITY

 1976-71  1977  78
 ब

 November  97. :%  98: 09६5
 December  983.0  29%  98.71%

 January  97.93%  98.33%

 It  can  thus  be  seen  that  the  delays  are  due  to  factors  which  are  beyond  the  control

 of  the  Airline.

 5.  In  order  to  minimise  the  delays  and  cancellations,  delay  meetings  are  held
 at  all  levels,  when  such  casés  on  all  routes  of  the  Corporation’s  network  are
 scrutinised  and  preventive  action  taken  wherever  considered  necessary.  A  Com-
 mittee  consisting  of  officers  of  Air-India,  Indian  Airlines,  International  Airports
 Authority  of  India  and  Director  General  of  Civil  Aviation  has  been  formed  to

 go  into  the  delays  in  the  Corporation  and  give  a  report  to  the  Ministry.

 डा  ०  वसन्त  कुमार रं  fsa  मैंने  विव रण  को  ध्या  नपु्वेक  पढ़ा  है  |  इसमें  कोई  नई  बात

 तहीं की  गेई हैं
 ।  हमारारीज  का

 अनुभव  थेहें  है
 कि  जब  विमान  sear लेट  ही  जीता  हैं  ती  वॉच्ियों

 की  सुविधा  के  लिए  कोई  प्रबन्ध  नहों  feat  जाता  और  न  दो  खाने  पीने  की  कोई  व्पवस्था  की  जाती  है  ।

 गव  सप्ताह  जेब  मुझे  दिल्लो  से  fered  जाना  मुश्ते  चार  as  प्रतीक्षा  करनी  ast  ।  इससे  तो  कहीं

 अच्छा  रेल  से  संफर  करना  है  ।  के  दौरान  कार्यकुशलता  100  शुना  अच्छी  थी  ।  ओजंकले

 समन्वय  का  अभाव  है  ।  मंत्री  महोदय  यह  आश्वासन  द  कि  विमान  सेवा  तथा  विभानों  के  रखरखाव

 में  सुधार  किया  जाएगा  ।

 Shri  Purushottam  Kaushik:  The  information  that  I  have  given  really  reflects
 the  ithprovement.  if  he  gives  me  the  details  of  his  personal  expericiice,  I  will

 enquire  fato  the  matter  and  if  there  has  been  any  delay  due  to  negligence  of  any
 official,  action  will  be  taken  against  him.

 डा०  बतन्त  कुमार  प  fza  :  क्या  मंत्री  महोदय  समिति  का  प्रतिवेदन  सभा  get  परें  hey  ?

 की  fas  इसे  संभी  पेंटल  परें  te  दियां  जाएगा  ।

 153



 Matters  under  Rule  377
 March  8,  1978

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND

 RESOLUTIONS
 13  वांप्रतिवदन

 थी  ~ Pit tg  दत्त  :  में  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समित्ति
 का  13  वां  प्रतिवंदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 )  1975-76

 DEMANDS  FOR  EXCESS  GRANTS  (RAILWAYS),  1975-76

 रेलमंत्री  (Mo  मधु  zosad )  :  में व  1975-76  के  लिए  बजट  के  सम्बन्ध में
 अनुदानों  की  मांगो  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 अनुदानों  की
 अनुपूरक  मांगें  )  1977-78

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (RAILWAYS),  1977-78

 रेलमंत्री  मधु  दण्डवत  )  :
 में

 वर्ष  1977-78  के  लिए  बजटਂ  (Rat  )  के  सम्बन्ध  में  अनुदानों
 की  अनुपूरक  मांगों  का  एक  विवरण-प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 बबीना  छावनी  झांतसो  म  22  हरिजन  सफाइ  erat  रियों  को  नौकरी  से  निकाला

 जाना

 Shri  Laxmi  Narain  Nayak  (Khujraho):  Mr.  Speaker,  Sir,  I  am  placing  before

 you  a  very  important  motion  under  Rule  377.  22  Harijan  Safai  Karmacharis,
 wha  are  working  in  Babina  Cantonment  area  for  several  years  and  who  should
 have  been  made  permanent,  have  been  removed  from  service.  This  has  caused

 great  hardship  to  their  families.  It  is  unjustified  to  keep  them  temporary  for  such
 a  long  period.  I  demand  that  these  employees  should  be  reinstated  and  all  the

 temporary  employees  of  the  cantonment  area  should  be  made  permanent.

 बिहार  a  छात्रों  द्वारा  सं  भावित  प्रदर्शन

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)  :  I  want  to  inform  the  House  that  students
 of  Bihar  are  preparing  to  hold  a  demonstration  on  18th  of  March.  The  House
 would  recall  that  the  students  of  Bihar  had  submitted  twelve  demands  to  the

 Since  those  demands  have  not  been  conceded Government  in  the  year  1974.
 so  far  all  the  student  organisations  in  the  States  are  preparing  to  hold  a  demon-
 stration  on  18th  March.  It  is  high  time  that  some  concrete  steps  are  taken  to

 meet  these  demands,  otherwise  there  is  a  possibility  of  a  serious  trouble  in  the

 State  which  may  spread  throughout  the  country.
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 17  1899  हित्दुस्तान  daca  लिमिटेड  का  अजंम

 are  विधेयक

 दिल्‍ली  में  और  उसक  आसपास  ईटों
 क

 भट्टों  मे
 काम

 करने  वाले  मजदूरों की  दशा

 Shri  0.  P.  Tyagi  (Bahraich):  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the

 Government  towards  an  important  matter.  Although  a  law  has  been  passed  against

 the  bonded  labour  system  in  Delhi  itself  about  50,000  workers  are  under  the

 clutches  of  this  system.  These  are  mostly  kiln  workers  and  belong  to  Harijan

 and  other  backward  classes.  They  are  brought  by  the  contractors  from  Rajasthan
 and  other  States  on  the  promise  of  being  given  employment.  But  what  is  actually

 happening  is  that  some  foodgrains  are  advanced  to  them  and  the  accounts  are

 so  manipulated  that  they  constantly  remain  in  debt  and  are  held  in  bondage.
 This  kind  of  exploitation  must  stop.  Recently  these  labourers  held  a  demonstration

 Govern- at  the  Boat  Club.  Even  then  no  attention  is  paid  to  their  difficulties.

 ment  should  see  that  they  are  released  from  bondage  and  are  paid  wages  according
 to  law.

 आंध्र  प्रदेश  क  तम्बाक  उत्पादकों  की  कठिनाइयां

 श्री  समर  मुखर्जी
 :  आंध्र  प्रदेश  और  विशेषकर  TIT,  नेल्लोर  और  खम्मम

 जिलों  के  तम्बाकू  उत्पादकों  को  बहुत  नुकसान  हो  रहा है  क्योंकि  एकाधिक री  व्यापारी  उनसे  माल  नहीं

 उठा  रहेऔर  ये  व्यापारी  किसानों  को  सस्ती  दरों  पर  तम्बाक्‌  बेचने  के  लिए  मजब्र  कर  रहे  हें  समब्री थ

 तुफान  के  कारण  ये  किसान  पहले  से  ही  परेशा न  हैं  और  अब  व्यापारियों  के  हाथों  वे  बरबाद  हो  रहे  हैं  ।

 ये  व्यापारी  तम्बाकू  ats  द्वारा  निर्धारित  दरों  पर  तम्बाकू  नहीं  खरीदते  ।  चूंकि  सरकार  तम्बाकू

 को  तम्बाकू की को  खरीद  के  लिए  पैसे  नहीं  इ  सलिए  तम्बाकू  उत्पादकों  को  सं रक्षण  नहीं  मिल  पाता  और

 व्यापारी  इंसका  लाभ  उठाकर  सस्ती  दरों  पर  तम्बाकू  खरीदते  हैं  ।

 यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  सरकार  तम्बाकू  उत्पादकों  को  TET  मदद  करे  ।

 चीनी  मिलों  द्वारा  सरकारी  दर  पर  गन्ना  खरोदन  से  इन्कार  करने  का  समाचार

 Shri  Vasant  Sathe  (Akola)  :  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  Gov-

 ernment  towards  a  serious  matter.  I  have  been  to  Ghaziabad  day  before  yester-
 day  and  I  have  seen  that  the  people  there  are  very  much  worried  about  the

 steep  fall  in  the  sugarcane  prices.  Saraswati  Sugar  Mill  has  closed  down.  Because
 there  has  been  record  production  of  sugarcane  this  year,  the  sugar  mill  owners
 are  exploiting  the  situation  and  are  paying  the  statutory  price  of  Rs.  13.50.  This
 is  very  unfair.

 The  Industries  Minister  and  Labour  Minister  should  after  consultation  ‘at
 least  take  over  this  mill.  You  should

 ensure
 reasonable  prices  to  the  farmers.

 हिन्दुस्थान ् ्  लिमिटेड  का  अजन  और  विधेयक
 HINDUSTAN  TRACTORS  LIMITED  (ACQUISITION  AND  TRANSFERS  OF

 ERTAKING)  BILL

 उद्योगमंत्री  ata  :
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  जन  सधारण  को  आवश्यकताओं

 की  रति  के  लिए  अत्यावश्यक  माल  का  उत्पादन  जारी  रखना  सुनिश्चित  करने  के  प्रयोजन  के  लिये  हिन्दुस्तान

 टैक्टस  विश्वा  मित्री  ,  बदोद रा  के  उपक्रमों  के  अजन  और  अन्तरण  का  तथा  उससे  सम्बंधित  या  उसके

 आनुषंगिक  विषयों  को  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
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 Railway  Budget,
 Phaiguna  17,  1899  (Saka)

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 जन  साधारण  की  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  कें  लिए  अंत्या  वश्यक  माल  का  उत्पादन  जारी  रखना

 सुनिश्चित  करने  के  प्रेयोजन  के  लिये  हिंदुस्तान  acd  fatafear,  atte  के

 उपक्रमों  के  अजंन्  और  अन्तरण  का  तथा  उससे  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  को

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  को  अनुमति  दों  लाये  ी

 प्रस्ताव स्वी  छ्ते  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 श्री  जाजें  में  विधेयक  करता  हूं  ।

 ee

 रेलवे

 RAILWAY  BUDGET,

 सामान्य  चर्चा

 थ्रो  गोविद  मुंडा  उड़िसा  और  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  खनिज  पदार्थी  की  दुष्टि  से  तो

 स्सम्पन्न  है  लेकिन  पड़ोसी  राज्यीं  को  तुलना  में  पिछड़ा  हुआ  है  ।

 (Sto  सुंशीला  नायर  पीठासीन  g2)
 [Dr.  Sushila  Nayar  in  the  chair]

 रेल  संचा र  के  अभाव में  हमें अपनी  ख  निज  पदार्थों  को  निर्यात  करने  में  अत्याधिक  कठिनाईयों  का  सामना

 करना  पड़ता  है  ।  क्योंझार  जिलो  जी  एक  आदिवासी  क्षेत्र  बाक्साईट  तंथा  अन्य

 खनिज  पदार्थों  से  भरा  पड़ा है
 ।  यह  खनिज  पदाथ॑  बासपानो  और  जखपुर  क्षेत्रों

 के
 आसपास  मिलते  हैं

 लेकिन  रेल  संचार  के  अभाव  में  लोहूं  अपस्क  का  निर्वात  हम  ब  रास्ता  ,  राजकोट  और  खड़गपुर  से  पारादीप

 की
 कं

 रना  पड़ता  है  और  इसके  लिए  हमें  अतिरिकत  धन  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  अंतः  जाखपुर-बांसपानी

 tag  लाईन  को  यथाशीघ्र  पुरा  किया  जाये  ।

 बारबिल  से  भी  एक  पे  सेन्जर  गाड़ा  चलाई  जानी  चाहिये  ।  Sev aTT CTU FAST  लाईन  को

 बारबिल  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।  बारबिल  एक  घना  बसा  हुआ  शहर  होने  के  साथ  साथ  खनन  क्षेत्र

 भी  है
 ।

 वहां  के  लोगों  के  लिए  यह  बहुत  जरुरी  है  ।

 रोज़गार  के  बारे  रेलवे  ने  अब  तक  14  लाख  लोगों  को  रोजगा र  प्रदान  किया  है  ।  में  रेल  मंत्नो  से

 as  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  में  से  आदिवासी  कर्मचारियों  की  श्रेणीवार  वर्तमान  संख्या  कया  है  ।

 सरकार  आरक्षण  काउंटर  पर  महिलाओं  को  रखना  चाहती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  आदिवासी

 महिलाओं  को  इन  पदों  पर  रखा  जाये  ।

 श्री  बी०  सी ०  COCK  :  रेल  बजट  अच्छा  भी  है  और  खराब  भी  ।

 अच्छा  इसलिये  है  क्योंकि  इसमें  पदोन्नति  प्रतिशतता  में  जनता  खाना  तथा  स्लीपर में  रियायत  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  उपबंध  किए  गधे  हूँ
 लेकिन  जहां तक  पिछड़े  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध

 है  उसके  बारे
 में  केंवल

 आश्वासन  दिया  गया  है  और  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  किये  गये  हैं  ।
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 8  माँच  ,  1978  र लव  बजट

 क

 रेल  dat  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  रेल  बों  का  पुनर्गठन  किया  जायेगा  तथा  रेलवे  अधिनियम  में

 संशोधन  किया  जायगा  ।  मेरेविचार  में  एसा  करने  के  बजाय  सरका
 र

 को  पुराना  अधिनियम  रह  कर  देना

 चाहिये  और  संविधान  के  उपबंधों  पर  आधारित  faery  एक  तथा  विधेयक  लाना  चाहिये  ।  इतने  पुराने

 अधिनियम  को  TATA  रखने  का  क्या  लाभ  है  ।

 पिछड़ी  जातियों  और  जनजातियों  के  बारे  रेल  बजट  भाषण  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  नौकरी

 में  उनके  लिय  पद  आ  रक्षण  तथा  उनसे  सम्बन्धित  किन्हीं  अन्य  बातों  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है
 सामाजिक  परिवतं न  के  पथ  के  मार्गदर्शन  में  रेलवे  को  यह  सिद्ध  कर  देना  चाहिये  कि  वह  राष्ट्रीयकरण  का

 वास्तविक  उपकरण  है  ।  एसा  लगता  है  मंत्री  महोदय  अनुसूचित  जा
 तियों  के

 बा
 रे  में  उत्लेख  करना  बिल्कुल

 भूल  गय  हैं  ।  प्रतोत  होता  है  कि  अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयक्त  द्वारा  दिए

 गए  सुझावों  को  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया है  ।

 रेलवे  को  आस्तियां  1952  से  पांच  गना  बढ़  गयी  हें  ।  लेकिन  प्राप्त  होने  वाले  सफल  राजस्व  की

 प्रतिशतता  क्या  है
 ?  क्या  उसमें  भी  तद्‌नुरुप  वू  द्धि  हुई  है

 ?  पता  चलता  है  कि  वृद्धि  केवल  एक  प्रतिशत

 हुई  है  |  रल  मंत्री  को  इस  मामले  की  जांच  करनी  चाहिये  ।

 कुछ  आय  प्रस्तावों  का  उद्देश्य  नई  रेल  लाईनों  का  निर्माण  करना  है  जिनपर  करोड़ों  रुपये  का  खर्चा

 आयगा  ।  क्या  रेलवे  को  वाणिज्यिक  उपक्रम  के  रूप  में  चलाया  जायगा  अथवा  सामाजिक  परिवतेन  के

 माध्यम
 के  रूप  में

 ?  कम  से
 कम

 अब  रेलवे  को  मात्र  वाणिज्यिक  रूप  में  काम  नहीं  करना  चाहिये  ।

 aqaita  जातियों  तथा  अनुसुचित  जनजातियों  को  कुछ  लोग  जिनकी  पहले  पदोन्तति  कर  दी  गई  थी

 अब  उन्हं  पदावनत  किया  जा  रहा  है  और  कुछ  को  पदावनत  कर  भी  दिया  गया  उनके  मामलों  की  जांच

 की  जानी  चाहिये  ।

 att  सडोल्फ  रोड़िग्स  निद  शित  आंग्ल-भा  रतीय  इसे  राहतों  का  बजट  कहा  गया  है  ।

 सचमच  कई  राहत  कुछ  स्पष्ट  ह  और  कुछ  अस्पष्ट्र  और  कुछ  घातक  भी  हैं  |

 कलकत्ता  WA-zto  आर०  भूमिगत  रेलवे  को  दुसरा  चसनाला  कहा  जाता है  क्योंकि  इसमें

 बहुत  अधिक  सा  लगया  जा  चुका  है  जिसके  प  रिणास  कुछ  नहीं  निकले है  ।  इसलिय इस  रेलवे  को  बंद

 feat  जाना  चाहिये  ॥

 रेल  कमंचा  रियों  के  लिय जो  कुछ  किया  जाना  चाहिए  था  ag  हम  कर  नहीं  पाए हैं  हमने  अपने

 कमंचा  रियों  के  साथ  जो  ब्रायदे  किये  वे  पुरे  नहीं  हुय  हैं
 यह  गहरा  मतभेद  बोनस के  कारण है  ।  किये

 गये  वायदों  के  बावजूद  भी  हम  बोनस  मामला  अभी  तक  निपटा  नहीं  पाय  हैं  ।

 कमेंवारियों  की  शिक्षा  सुविधा  हेतु  6.  20  करोड़  रुपये  की
 राशि

 कौ  व्यवस्था  की  गई  इस

 विशिष्ट  राशि  का  बटन  शिक्षा  मंत्रालय  के  अनुद्वानों  के  अव्तगंत  क्यों  वहीं  किया  जा  सकता ?

 हमने  रेलवे  मैं  श्रेणी  भेद
 को  area  कर

 दिया  है
 और

 यह  घोषणा
 की

 गयो
 है  कि

 प्रथम  श्रेणी  के

 वातानुकूल  डिब्बे  अब  रेल  गाड़ियों  में  समाप्त  कर  दिए  जाएंगे  लेकिन  कमंचा  रियों  में  ब्रही  श्रेणियां
 बनी

 हुई  श्रेणी  1,2,  3  तथा  4  का  क्या  औचि्य है
 ।

 कुछ  रियायतें  छात्रों  तथा  प्रेस  वालों  को  दो  गई  है  |

 एक  आदमी  वह  जिसकी  श्रेणी
 में  यात्रा  पूरा  किराया देना  पड़ता  है  जबकि एक  समृद्ध  परिवार  छात्र

 अथवा  प्रेस  आधे  किराये  पर  सफर  करते  हूँ  ।
 यह  बहुत  असामाजिक  प्रक्रिया  है

 ।  मैं  शिक्षा के  क्षेत्र

 में  भी  रहा  हूं  और  छातों  को  रेल  यात्रा  के  लिए  जो  रियायत  दी  गई  है  उसकी  मैं  सराहना  करता  हूं  |  आपने cr
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 estes

 बजट  भाषण  में
 रेल

 मंत्री
 ने  प्रेस

 के  लोगों  को  भी  कुछ  रियायतें दी  यह  अच्छी  बात  हो  सकती  है  fag
 इसमें  क्या  औचित्य  मोची  जेसे  एक  आम  आदमी  को  जो  चाहे  किसौ

 भो
 दर्जे  में  यात्रा

 पूरा  किराया
 देता  पड़ता  है  जबकि  एक  परिवार  के  छात्र  अथवा  प्रेस  वाले  आधे  किराए  पर  सफर  करते  है  ।  यह
 बहुत  असामाजिक  प्रक्रिया  है  ।

 रेलवे  में  प्रो  क्षमता  प्रयुक्त  न  कर  पाने  के  कारण  भी  बहुत  अकुशलता  हमारी  भाड़े  की  क्षमता
 2500  लाख  टन  है  लेकित  निर्धारित  क्षमता  का  पुरा  प्रयोग  हमने  कभो  नहीं  किया  ॥

 1977-78  में  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  केवल  संकेत  देने  के  कार्यों
 और  सुरक्षा  कार्यों  को  छोड़क  जोकि

 हमारे  रेलवे को
 गति  को  बढ़ाने  वले  हूँ  तथा  जिनका  रेलवे  से  सोधा  संबंध  प्रत्येक  मद  पर  होने  वाले  व्यय

 में  वृद्धि  हुई  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 आरक्षण  में  भ्रष्टाचार  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इसे  रोकने  के  लिए  तत्काल  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 कई  अभि
 युक्त

 स्व्रोतों  को  ओर  ध्यान  नहीं  दिया
 गया  BUFCMT  हमने  डिब्बों  में  लग।ए  जाने

 बाले  इश्तहारों  के  बारे  में  गंभीरता  से  नहीं  सोचा  है  ।

 रेलवे  स्टेशनों  पर  भो  चिकित्सा  संबंधी  सलाह  और  प्राथमिक  उपचार  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 बजट  भावण  तथा  कुछ  अन्य  बातें  जिन्हें  गुप्त  रखना  जरुरी  हो  उन्हें  छोड़कर  बाकी  सभी  आंकड़े

 को  पढ़ले  उपलब्ध  करा  देने  चाहिए  तभी  सदस्य  अच्छी  तरह  तेयार  हो  कर  भा  सकते  है  ।

 आ  ए०  सुमाधाहिब  :.  सबसे  तो  मैं  यह  बता  ना  चहता हूं  कि  रेल  मंत्री  ने  यह  बजट

 प्रह्ताव  विशेत्र  उ  रिस्थितियों  में  ।  चार  राज्यों  में  होने  वाले  सन्निकट  चुनावों  को  दृष्टि  में

 रखते  हुए  भाड़े  और  यात्री  किराए  में  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  ।

 1977-78  में  रेल  मंत्रा  ने  पड़नी  बार  89  करोड़  Tt  का  मुनाफा  दिखाया  और  197  8-79  में

 65  करोड़  रुपये  का  मुनाफा  दिखाया  मंत्री  महोदय  यहू  बताएं  कि  मुनाफ  में  24  करोड़  रुपये  की  यह

 कमी  कसे  हुई  है
 ?

 संचालन  व्यय  के  बारे  में  थो  कहा  गया  है  कि  यहू  84  प्रतिशत  से  85  प्रतिशत  होने  की

 संभावना है  ।  संचालन  व्यय  में  वृद्धि  का  क्या  कारण  है  ?

 रेलवे  राष्ट्र  को  अपब्यवध्या  का  आधार  है  ।  आर्थिक  विकास  में  रेलवे  का  स्थान  aga  महत्वपूर्ण

 है  ।  जून  1977  में  रेल
 मंत्रो

 ने
 2200  लाख  टन  माल  की  ढुलाई  का  अनुमान  लगाया

 था
 जब  यह  60

 लाख  टन  और  कम  हो  गया है  ।  रवा  नहीं  है  कि  वहां  यातायात  नहीं  है  ।  माल  के  एक  स्थान  से  दूसरे

 स्थात  तक  पहुंचन  में  होने  वाले  धारण  विलंब  के  करण  ही  ढुलाई  में  कमी  हुई है  ।  विलंब  के  अतिरिक्त

 बेगनों  को  पा  रिरियों  ने  अपने  गोशम  ही  बना  रखा है  ।  अनुमान  लगाया  गया  हैं  कि  असाधारण  विलम्ब

 तथा  वैगनों  के  स्टेशनों  पर  अटक  जाने  के  का  रण  रेलवे  को  प्रति  ध... व्  20  प्रतिशत  राजस्व  की  हानि  हो  रही

 हैं  ।  qi Sa  पर  faraq  नहीं  किया  गा  तो  रेलवे  का  घाटा  एक  हज र  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  जायेगा  |

 =

 *afat  में  दिए  गए  भाषण  के  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपांतर  |

 पु
 *Summarised  Hindi  translation  based  on  English  version  of  the  speech  delivered  in
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 रेलवे 17  1899

 रेन  मंत्रा  सोठे  शब्दों  तवा  छोटे-मोटे  लाभ  Ter  अपने  कर्मचारियों  को  खुश  कर रहे हू  |  उन्हें  रेल

 कमंचारियों  को  बोनस  देना  चाहिए  ।

 जो  आधिक  रूप  से  समृद्ध  में  एक  नई  रेल  लाइन  के  लिए  उपबंध  किया  गया  है  लेकिन

 are  तमिल  नाडु  और  केरल  के  पिछे  क्षेत्रों  के  लिए  किसी  नई  लाइन  को  स्वोकृति  नहीं

 दोगईहै  ।  केरल  तट  जोकि  गतिविधियों  का  केन्द्र  है
 और  केरल  राज्य  के  आधिक  विकास  में  केरल  तट

 का  बहुत  मह्व  qT  स्थान है  ।  हमारे  यहां  वृद्ध  इ  द्दोकी  परियोजना  है  फिर  भी  इसके  निकट  कोई  रेल  लाइम

 बहीं  है  ।  आर्थिक  रूप  से  समृद्ध  राज्यों  की  मांग  को  स्वीकार  करने  से  पढ़ले  उन्हें  केरल  जसे  पिछड़े  राज्य

 को  रेल  आवश्यकताओं  पर  विचार  करना  चाहिए  था  ।

 मत्ता  महोदय  ने  अपने  बजट  भाषण  में  कह  है  कि  Hea  में  द्िवेन्द्रम  के  स्यान  पर  एक  नया  डिवीजन

 बताया  जाएगा  ।  ले  CRT  मंत्री  महोदय  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इससे  ओलवक्कोट  डिवोजन

 पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।  इस  डिवीजन  के  लिए  लोगों  ने  का  फी  संघर्ष  किया  था  और  तब  जाकर

 1956  में  इसे  बनाया  यह  अब  आर्थिक  रूप  से  कुशलता  से  कार्य  कर  रहा  है  ।  इस  डिवोजन  से  रेलवे

 9  करोड़  रुपये  को  आय  हो  रही है  त्रिवेन्द्रम  डिवीजन  बनाते  हुए  ओलवक्कोट  डिवीजन  के

 वर्तमान  क्षेत्राधिकार  में  परिवतन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  ओलवक्कोट  डिवोजन  ar  विभाजन

 किया  जाता  है  तो  यह  रेलवे  पर  भार  बतन  जाएगा  गोलवक्कोट  यद्यपि  पिछले  22  वर्षों  से  डिवीजनल

 फिर  भी  qal  कोई  fata  कश  नहीं  है  |  मंत्रों  महोदय  को  ओलवक्कोट  जंक्शन  की  इस

 ait  को  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 रेलवे  में  प्रतिवर्ष  होते  वले  मूल्  हलात  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  है  ।  रेलवे  अब  तक  सामान्य

 राजत्व  को  रेने  में  पेसा  लगाने  के  लिए  ब्याज  दे  चुकी  होगी  इसलिए  रेलवे  को  सामान्य  राजस्व  में

 अपना  योगदान  अब  बन्द  कर  देना  चाहिए  ।

 प्रयन  श्रेगो  के  वातानुकूलित  जो  अक्सर  खाली  चलते  बन्द  करने  का  हम  स्वागत  करते हैं

 परन्तु  में  ett  श्रे  के  वात।नुकूलित  fesat  के  चलाए  जाने  का  समथेन  नहीं  कर  सकता  |  श्रेणोविहीन

 यात्रा  को  आप  लागू  करना  चाहते  हैं  परन्तु  फिर  भो  एक  नई  श्रेणी  जोड़ी  जा  रहो  मंत्री  महोदय  इस

 बात  को  ओर  ध्ञान  दे  कि  क्या  इसकी  अवश्यकता  है  ?

 28  तई  लाइनों  के  लिए  163  करोड़  रुपये  को  व्यवस्था  को  गई  जिनमें  से  अभो  चार  लाइनें  हो  लो

 MES  और  लगता  है  शेष  24  लाइनें  मेरे  जीवनकाल  के  बद ही  बन  पाएंगी  तथा  163  करोड़  रुपये  की  यह

 व्यबध्या  केवल  घोखा  देने  के  लिए  ही  है  ।  रेल  मंत्री  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  की  रेल  ATT HATAT  को  पुरा

 करने  का  प्रयत्न करें  ।

 नद
 शो  wader दत्त

 :  वतंमान  रेल  मंत्री  के  कारण  ही  लगातार  रेल-बजटों  भ

 किराया  और  भाड़ा  तहों  बढ़ाया  जा  और  इसके  लिए  वे  बघाई  के  पात  हैं  |

 रेल  के  नक्शे को  देखने  परहम  पाएंगे  कि  मध्य  भारत  और पूर्वोत्तर  समुचा  भागਂ  एक  दो

 लाइनों  के  अतिरिक्त  रेल-लाइनो  से  खाली  है  ।  क्या  वहां  लोग  तही  रहते  ?  क्या  उन्हें  शीघ्रगामी

 यातायात  नहीं  चाहिए  ?  परन्तु  बड़ी-बड़ी  अट्टालिकाओं  में  ad  afaara LJ न  लोगों  का  कहना  है  कि  वहां  लाइन

 बनाने  से  केवलਂ  10  या  5  प्रतिशत  आय  होगी  ।  रेलें  जनसेवा  है  आय  का  साधन  नहीं  ।  पिछड़े  क्षेत्नों
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 यादवंद्र

 में  रल  लाइने  होने  से  शीघ्रगामी  यातायात  ही  नहीं  मिलेगी  वरन्‌  व्यापार  और  वाणिज्य  के  नए

 क्षेत्र  भो  खुलेंगे  ।

 पूर्वोत्तर सोमा  क्षेत्र  बड़े  ota  क्षेत्र हूँ  और  उनकी अब  तक  उपेक्षा की  गई  भविष्य  की  अपनी

 योजना  बनाते  समय  रेल  मंत्री  पिछड़ें  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  और  देश  के  आर्थिक  विकास  और  देश  के

 सामरिफ  तथा  सैनिक  को  भी  ध्यान  में  रखें  ।  रक्षा  विभाग  उस  समिति  में  अपना  विशेषज्ञ  रखें  तथा

 भविष्य  में  रेलों का  विकास  समेकित  रूप  में  ही  टुकड़े  टुकड़े  में  हों  ।

 मधिक  यात्री  सुविधाएं  दो  जानी  चाहिए  ।  एक  रुपये  का  जनता  खाना  एक  अच्छी  बात  है  |

 उसमें  केवल
 5

 छोटो  छोटी  पूरिया  और  मिर्चों  वाला  थोड़ा  सा  आलू  होता  है  ।  डीलक्स  गाड़ियों  में

 प्लेटें  इतनी  गन्दी  होती  हैं  कि  उनमें  खाया  नहीं  जा  सकता  ।  इस  ओर  cara  दिया  जाए  ।

 रेलों  में  अत्यघिक  भीड़  होती  है  ।  बोच  के  स्टेशनों  के  लिए  ak  अधिक  गाड़ियां  चलाई  जाएं  ।

 डाक  ओर  एक्सप्रेस  गाड़ियों  की  ग़ति  बढ़ाई  जाए  जिससे  समय  कम  लगे  |  वाराणसी  एक्सप्रेस

 के  समय  की  आसानी  से  दो  घन्टा  कम  किया  जा  सकता  है  ।  जौनपुर-इलाह्ाबाद  सवारी  गाड़ी  60  मोल

 की  दूरी  तय  करने  में
 6

 घण्ट  लेती  है
 ।  इसे कम  करके  3  घण्टे  किया  जाएं  ।

 पूर्वी  उत्तर  मध्य  मेघालय  और  के  पिछड़े  भागों  में  लाइनों  का

 सर्वेक्षण  किया  जाए  ओ  र  वहां  लाइनें  बनाई  जाएं  ।  बरसातों  स्टे  शन  बरास्ता  जो  केवल  8-10

 मील  की  दुरी  पर  का  सवक्षण  किया  जाए  और  उस  लाइव  के  बनने  से  कालीनों  के  निर्यात  का  माग  खुल

 जाएगा  और  इससे  उस  पिछड़े  क्षेत्र  के  लोगों  की  आर्थिक  प्रगति  में  बड़ो  मदद  मिलेगी  ।

 रेल  मंत्री  मरनी  हाल्ट और  फ्लेग  स्टेशन  की  ओर  ध्यान  के  ।  स्टेशन पर  टिकट  बांटने का  काम

 कमीशन  के  आधार  पर  कयों  दिया  जाता  है  ?

 पूर्वी  उत्तर  परदेश  और  मध्य  उत्तर  प्रदेश के  लोगों  के  लिए  या  तो  इलाहाबाद  समा  प्त  होनेवाली  जनता

 एक्सप्रेस  को  आगे  बढ़ाया  जाए  या  जौनपुर से  बम्बई  के  लिए  सप्ताह  में  दो  बार  डिब्बा  लगाया  जाए  ॥

 सरकार एक  आदश  निवोक्‍्ता  के  रूब  में  काम  करे  ।  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  को  प्रबन्ध  में  भागीदार

 के  wr  में  रेलवे  ats  में  लिया  जाए

 शी  घीरेन्द्र नाथ  बसु  (aa)  :
 रेलवे  बोर्ड  को  बनाए  रखने  का  कोई  औचित्य  नहीं है  ।

 प्रबन्धों को  निर्णयों  को  लागू  करने  के  अधिक  अधिकार  दिए  जाने  के  बाद  रेलवे  को  रखने  की  कोई

 आवश्यकता नहीं  SE  जाती  बोड़े पर  16  करोड़  रुपये  व्यय  होते  है  ।  यह  रुपया  लोगों  के  कल्याण

 और  कमंचा  रियों  को  बोनस  आदि  देने  पर  व्यय  किया  जा  सकता  है  ।

 रेल  मंत्री के  जंनुसार  36,000 रेल  फाटकों  में  से  22,000  फाटकों
 पर  चौकौदार  नहीं  है

 ।  यह

 बड़ी  ही  भयंकर  स्थिति  है  इसी का  रण  वुघंटनाएं होती  हैं  रेल  कंमेंचारी रेल  फाटकों  पर  दिन  में  20

 चाटे  काम  करते  हैं  फिर  उन्हें  इतना  कम  वे  तन  क्यों  दिया  जाता है  ?  रेल  मंत्री  उन्हें  पर्याप्त  थू  fat  न  करने

 को  aqaeay Taye Fat | बजट  में  कर
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 8  1978  रेलवे  1978-7
 ह  धि

 खड़गपुर  वकंशाप  में  बहुत  से  नेमित्तिक  और  अस्थायी
 कमंचा  रियों

 को  निकाल  दिया  गया  है
 इन  लोगों को  बहाल  करने के  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया

 |
 1974  में  बहुत  से  कमंचा  रियों  को  नौकरी

 से  निकाला  और  बहुतों  को  भुगतान  नहीं  किया  गया  ।  बहुत  से  मामलों  का  फैसला  अभी  तक
 नहीं

 हुआ  है  ।  सरकार  इनका  फेसला  तुरन्त  करे

 मेरे  निर्वा चन  क्षेत्र  कटवा  में  बदंवान  से  मोंटे  श्व  र  अथवा  का  लना  से  मों  टेश्वर के  लिए  कोई  ला  इन  नहीं
 कटवा  से  बॉडल  औररवांगोव  से  अ  रासा

 र
 के  बाच  लाइन  को  दोहरा  अथवा  विद्युतोक रण  नहीं  किया  गया

 यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  अनेकों  प्रस्ताव  रेल  मंत्री  को  भेजे  गए  |  इस  पर  ध्यान  दिया  जाए

 बोनस  का  मामला  अभी  भी  लटका  हुआ  है  |  रेल  मंत्री  को  इसके  लिए  sae  में  निश्चित  व्यवस्था

 करनो  चाहिए  थी  ।

 Shri  Ram  Sewak  Hazari  (Rosera)  :  Such  a  good  Railway  Budget  has  never
 been  presented  during  the  last  30  years.  It  has  proved  that  it  is  not  only  discipline
 but  also  goodwill  which  is  required  for  increasing  the  efficiency  in  the  working
 of  Railways.

 The  grievances  of  railway  workers  should  be  looked  _into.  more,  sympathe-
 tically  and  the  question  of  granting  bonus  to  them  should  be  settled  early.

 Construction  of  a  new  railway  line  for  Shakari-Hasanpur  a  backward  area
 of  Bihar  was  sanctioned  by  the  previous  Government,  but  in  the  present  Budget,
 no  provision  has  been  made  therefor.  This  should  be  looked  into  and  backward
 areas  should  be  given  preference  in  the  matter  of  construction  of  new  railway  lines.

 It  is  claimed  that  the  path  of  Socialism  is  being  followed,  but  it  is  observed
 that  in  certain  cases  those  areas  which  ought  to  have  been-given  preference  in

 development  are  being  neglected.  ‘This  should  be  avoided  and  efforts  should  be

 made  to  develop  all  the  backward  areas  in  all  the  regions  of  the  country  equally.

 Complaints  of  corruption  against  some  officers  in  Samastipur  Division  should

 be  looked  into  widespread  corruption  ini  reservation  and  booking  is  also
 prevalent

 there.  Immediate  steps  should  be  taken  to  remove  it.

 I  request  the  Hon.  Minister  to  consider  the  construction  of  Shakari-Hasanpur
 line  and  by  expediting  this  work,  the  people  of  this  backward  area  should  be

 given  opportunity  for  their  development.  I  hope  due  consideration  will  be  given
 to  my  suggestions.

 श्री  रागावल  मोहनरंगम  )  :  आशा  है  कि  रेल
 कमंचा

 विशेषकर  दक्षिण  रेलवे  के

 रियों  के  बा  रे  में  मैं  जो  बा  तें  कहूं  गा  ,  मा  ननी  य  मंत्री  जी  अपने  उत्तर  में  उनके  बारे  में  अवश्य  कुछ  कहेंगे
 ।

 रेल  बजट  को  अच्छाइयों  तथा  बुराइयों  कें  बारे  में  कुछ  कहने  से  पहले  मैं  मंत्री  जी  को
 कमंचा  रियों  की

 शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  की  गई  तुरन्त  कार्यवाही  के  लिए  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।

 रेल  अधिका  रियों  ने  अपने  अधोनस्थ  करमें चा  रियों  को  अनिवायं  जमा  राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए

 पहले  ही  अनुदेश  जारी  कर  दिए  थे  किन्तु  दो-तीन  महीने  हो  गए  हैं  किन्तु  उन  अनुदेशों  का  पालन  नहीं

 किया  war  है  ।  इसमें  असाधारण  विलम्ब  हो  रहा  है  |
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 Railway  Budget,  March  8,  1978

 [at  रागावल

 जब  कभी  रेलवे  में  कुछ  भर्ती  करनी  होता  है  तो  वे  विज्ञापन  दे  देते हं  और  रेलवे में  जो  अनुभवी
 चारी  पहले  ही  काम  कर  रहे  उन्हें  अवसर  नहीं  दिया  जाता  ।  कर्मचारो  इस  बात  पर  जोर  दे  रहे  है
 कि  50  प्रतिशत  भर्ती  रेल  कमंचारियों  में  से  ही  को  जानी  चाहिए  ।

 में  मंत्रो  महोदय  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  उन  रेल  क्मेंचा  रियों  को  प्राथमिकता  दी  जाये  जिन्हें  रेलवे

 का  अनुभव  हैं  ।

 रेलवे  के  प्रथम  श्रेणो  के  अधिका  रियों  और  केन्द्रोय  सरका र  के  प्रथम  श्रेणी  के  fear  रियों  को  समान

 स्तर का  नहीं  समझा  जाता  है  ।  आई०ए  ०एस०  और  HTS ogy  Rees c)  के  अधिका  रियों  को  जो  विशेषाधिकार

 प्राप्त  हू  वे  रेलव  के  अधिका  रियों  को  प्राप्त  नहीं  इन्हें  केन्द्रोय  सरकार  के  अपने  समकक्षियों  के  समान

 भी  अधिका र  प्राप्त  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय  को
 दस  ओर  ध्यान

 देना  चाहिए ।

 रेलवे  में  क्लकों  के  लिए  पदोन्नति  के  कोई  अवसर नहीं  वहां  20-20  वर्षों  से  लोग  एक  ही  पद  पर

 काम  कर  रहे  सरकार  को  एक  व्यक्ति  के  अधिकतम  वेतनमान  पर  पहुंचने  पर  पदोन्नति  देवे  की

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  प्रत्येक  कमेंचारी  को  दस  वर्ष  को  सेवा  के  बाद  कम  से  कम  एक  पदोन्नति  मिल

 जानी  रेलवे  में  दावों को  उचित  रूप  में  तय  नहीं  किया  जाता  ।  इससे  यात्रियों  को  अत्यधिक

 हानि  उठानी  पड़  रही है
 ।  एक  मामले  के  निपटारे  में  एक  वर्ष  लगा  जबकि  वह  कुल  4100  रुपये  का

 मामला था

 देश  में  रेलवे  सेवा  आयोग  हैं  ।  प्रत्येक  जो  नल  रेलवे  के  लिए  पृथक  सेवा
 आयोग  होना  चाहिए

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  चंगलपट्ट  में  एक  पुल  है  जिससे  कन्याकुमा री  और  अन्य  स्थानों  को  जाया  जाता है

 इसी  प्रकार  से  कलकत्ता  को  जोड़ने  वा  एक  गेट  हैं  ।  यदि  ag  बन्द  होता  है  तो  सब  गाड़ियों  fe

 की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।  इस  कठिनाई  को  दूर  किया  जाए  |

 एगमोर  लव  स्टेशन  पर  पु  ल  का  रास्ता  बहुत  संकरा है  |  3-4  भी  एक  साथ  उस  पर

 नहीं चल  सकते  ।
 मुख्य  सड़क  तक  पहुंचने  में  लोगीं  को  बहुत  समय  लगता  है

 ।  इस  सम्बन्ध में  कुछ
 किया  जाना  चाहिए  |

 तमिलनाडु  एक्सप्रेस  और  जो०  टो ०  एक्सप्रेस  पर  खाना  बड़ा  खराब  दिया  जाता  है  ।  इस  ओर

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 Shri  R.  D.  Gattani  (Jodhpur)  :  The  current  year’s  Railway  Budget  is  welcome.
 But  the  Railway  Minister  should  pay  some  attention  to  the  rampant  corruption
 in  the  railways  in  the  matter  of  loading  of  goods  and  sale  of  tickets  serious  thought
 have  to  be  given  to  such  measures  as  may  help  in  checking  the  corruption.  The
 main  reason  for  the  present  state  of  affairs  is  that  the  previous  Government  had

 encouraged  corruption  in  administration  for  the  last  few  years  in  a  planned
 manner.  Jt  is,  therefore,  advisable  that  the  high  ranking  railway  officers  should

 make  surprise  checks  in  running  trains  and  all  possible  measures  should  be
 taken  to  see  that  corruption  is  contained.

 So  far  as  employment  in  railways  is  concerned,  80  per  cent  vacancies  in
 class  | है है ह  and  class  IV  categories  have  so  far  been  filled  by  employing  local  people,
 but  for  the  last  few  years  the  percentage  has  declined  from  10  to  7  per  cent.
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 1999  (we)  रेवाबे

 Therefore  the  local  people  should  not  be  ignored.  The  Railway  Public  Service
 Commission  is  not  doing  justice  to  the  people  and  the  Railway  Minister  should
 Jeok  iato  this  matter.

 Speed  of  the  trains  should  be  increased.  The  distance  of  221  Km.  between

 Jedhpur  and  is  covered  in  15  hours,  which  is  very  low  speed  indeed.

 be a
 The  rule  regarding  the  release  of  seats  in  sleeper  coaches  after  9  p.m.  shoutd

 Effective  steps  should  be  taken  to  remove  over-crowding  ia  trains.  Measures
 ‘should  be  taken  to  see  that  people  do  not  travel  on  the  roofs  of  tsains.

 श्री  घी ०  छी ०  कदम  :  रेल  मंत्री  दास
 परित्तम  तटीय

 रेल  परियोजना  के  पन  हाथ  में

 लिए  जाने  के  आश्वासन  का  स्वागत  हैं  यद  महाराष्ट्र  के  कोकण  क्षेत्र  के  लिए  वरदान  सिद्ध  होगा

 तथापि  प्ररियोजना  की
 पूरा

 करने  में  तेजो
 लाई  जाएं  ।

 हुबलो-कारवार  रेलवे  लाइन  बड़ो  महत्वपूर्ण  लाइन  ।  इसका  सर्वेक्षण  हो  चुका  है  परन्तु  किसी  न

 किसो  कारणों  से  इसे  टाला  जाता  रहा  है  ।  इस  लाइन  से  कारवार  पत्तन  के  विकास  में  गति  आएगी  1

 पश्चिमी  तट  के  साथ  लगनेवाले  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  यह  पत्तन  बहुत  अवश्यक  है  ।  इस  पिछड़े  क्षेत्र

 कैविक्तास  के  लिए  इस  रेलवे  लाइन  aga  सहायत्ता  ।

 बंगलौर स  Feat  और  घुरा  उद्योग-की  स्थापना  केलिए  बड़ी  सांग  की  गई  है  ।  सरकार  इसके

 लिए'राजो  होगई  थकी  और  भूमि  को  समतल  कनमे  और ता रकेव्रारी  पर  1,50,  000  कपग्रे/ क्त, हो  चुके,हें ॥ ॥
 लेफित  पता  वड़ी  fara  कारणों  aga  को  लगकर  frat  गया  है  5 |  प्रहिकों  और  TAA  का

 निर्माण  अत्यन्त  अतिवायंहै  ike
 द  प्से  TEL  विदेश  मुद्गा  की  बचत  होगी  इसलिए  इस  परियोजना  को

 तेजी  से  आरम्भ  किया  जाय  ।
 और  इसे  लम्बित  रखने का  कोई  का

 रण  नहीं  होता  चाहिये  ।

 Shri  Manohar  Lal  (Kanput) :  Burget  for  ‘the  current  year  deserves
 ‘all  praise  and  stand  to  support  this.  It  is  understogd  that  Government  185

 ‘gpent  .a  large  amount  of  Rs.  22  crores  per  year  on  the  Railway  Board.  If  this
 ‘amount  ‘is  utilised  on  other  heads,  it  would  ‘be  in  the  larger  interests  of  the

 people,  andthe  Railway  Minister  should  think  as  to  how  the  amount  can  be
 utilised  in  a  better  way.

 The  people  feel  railway  travel  very  much  insecure.  Though  the  Railway
 Minister  has  expressed  his  concern  at  the  growing  rate  of  .accidents  and  has  ini-

 tiated  measures  .to  ‘minimise  those  accidents,  yet  the  feeling  among  the  people
 is  that  accidents  take  place  because  the  Railway  Minister  or  the  Government
 has  not  acceeded  to  the  demands  of  ‘low  paid  employees  working  in  railways.
 This  feeling  should  be  removed.  ‘The  question  of  payment  of  bonus  to  the  -zail-

 way  employees  should  be  considered  and  this  issue  should  be  settled  at  the  earliest.

 Measures  should  be  taken  to  make  those  casual  labourers  permanent,  who

 have  been  working  for  the  last  10  to  15  years.

 There  is  a  general  complaint  that  railway  claims  are  not  settled  expeditiously
 so,  the  Railway  Minister  should  take  steps  to  see  that  those  claims  are  settled
 without  further.  delay.  If  necessary,  more  staff  should  -be  recruited  for  the

 purpose.
 At  present,-the  railway  canteens  are  being  managed  either  by  the  railway

 departments  or  -by  contractors.  The  contracts.  are  generally  given  to  old  con-
 tractors  or  their  relatives.  I  will,  therefore,  suggest  that  these  contracts  should: be
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 given  either  to  educated  unemployed  youths  or  to  the  poor  widows  so  that  the
 problem  of  unemployment  may  be

 reduced  to
 some  ex  tent.

 The  incidents  of  corruption  and  theft  are

 ~Minister  should  look  into
 this.

 increasing  in  railways.  Railway

 The  rail-cum-road  bridge  between  Farrukhabad
 ‘paired  as  it  is  2  very  dilapidated  condition.  I

 and  Kanpur  should  be  re-

 avoid  any  accident.
 t  should  be  expedited  so  as  to

 Ta)  qa  कृष्णन  :  रेल  बजट  बहुत  अच्छा  है  इससे  प्रोत्साहन  मिला  है  ।

 इसमें  किराये  और  भाई  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  लेकिन  इसका  प्रभाव  सामान्य  बजट  पर  पड़ेगा  ।  देश  की
 सामान्य  अपेव्यवव्या  को  देवते  हुए  यातायात  के  अनुमानों  पर  इसका  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  रेलवे
 प्रशासन  ने  स्वयं  यह  कहा  कि.उत्पादत  में  कमो  हो  रही  है  ।  रेलवे  की  राजस्व  प्राप्तियों  या  आय
 पर  सामान्य  अथंव्यवस्था  का  प्रभाव  अवश्य  पड़ेगा  |

 डसे  हम  देश  की  सामान्य  आर्थिक  स्थिति  से  अलग

 नहीं  कर  सकते  |

 सामान्य  बजट  में  ईन्धन  बिजलो  और  कोप्ले  पर  उत्पाद  शुल्क  लगाया  गया  है  ।  थे  सभी

 वस्तुएं  रेलों  के  संचालन  के  लिए  afrara & हैं  ।  मंत्रों  महोदय  बतायें  कि  वर्तमान  बजट  व्यवस्था के

 अन्तर्गत  वे  इन  नई  आवश्यकताओं  को  कैसे  पुरी  करेंगे  ?  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  श्रमिकों  को

 रियायतें  देने  जा  रहे  हैं
 ।

 लेकिन  मैं  कहना  चाहती हूं  कि  इनके  साथ  दुव्यंवहार  किया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair.

 रेलवे  मेन  प्रणाली को  समाप्त  करना  उनको  मांग
 कि  सभी  नैमित्तिक

 कमंचारियों  को  नियमित  अथवा  स्थाई  बनाया  जाये  ।  उनको  मांगें  न  मानने  का  कोई  कारण  नहीं है  ।

 लोको  रनिंग  कमंचारी  अपने  काम  के  घण्टों  के  बारे  में  प्रशासन  का  ध्यान  दिलाते  रहे  हैं  ।  दस  घण्टे

 का  कार्प  या  दस  घण्टे  को  डयूटी  कागजों  में  अधिक  दिखाई  गई  हैं  लेकिन  वास्तविकता  कुछ  और  ही  है  ।

 की
 दृष्टि  से  भो  ये  बहुत  महत्वपूण  हैं  ।

 रेलवे  ATS  के  एडोशतल  मैम्बरों  को  अब  ‘TSA  कहा  जाता है  |  केवल  नाम  का  परिवतन

 far  गया  है  ।  मूल  ढ़ांचा  हो  पुराने  जैसा  ही  अनिवायं  जमा  योजना  के  सम्बन्ध  में  शक्तियों  के

 प्रत्यायोजन  का  प्रश्न  बहुत  जटिल है  विशेषकर  दक्षिण  के  तुफान  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  ।  मद्रास  में  यह  राशि

 सभी  को  दो  गई  जबकि  अन्य  स्थानों  पर  इसे  रोक  लिया  गया  था  ।  यह  विकेन्द्रीकरण  है  |

 seam  व्यक्ति  az  कहने  का  प्रयास  करता  है  कि  रेल  कमंचारियों  का  वेतन  अच्छा है  ।

 लेकिन  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  उन्हें  अच्छा  वेतन  नहीं  मिलता  है  ।  उन्हें  बहुत  कम  बेतन  मिलता  है  ।

 मंदी  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करने  जा  रहेहें  ?

 _  मंत्री  महोदय  ने  वियुतोकरण  की  प्रगति  के  बारे  में  कुछ  भो  नहीं  कहा  है  ।  उन्होंने  मद्रास-गुड्र

 और  मद्रात-लिवेन्द्रम  सेक्शनों  के  विद्युतोकरण  के  बारे  में  कोई  संकेत  नही  दिया  है  ।  इन  लाईनों  पर

 यह  कार्य  बहुत  समय  से  रुका  पड़ा  हैं  ।  जहां  तक  मीटर  गेज  लाईनों  की  बड़ो  लाईनों  में  बदलने का

 प्रश्न  है  इस  संबंध  में  दक्षिण  रेलवे  की  तामिलनाडु  कौ  घोर  उपेक्षा  को  गई  है  ।
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 में  जानना  चाहती  हूं  कि  गाड़ी  में  डीजल  इंजन  क्यों  नहीं  लगाया  रहा  हं  |

 क्षिण-उत्तर  रेलवे  को  अन्य  सभो  tea  लाइनों  पर  डीजल  के  इंजन  लगाय  गय  है  ।

 कोवाई  में  भी  ोतानेकलित  डिब्बे  हटा  दिए  गएं  हैं  ।  यें  feet  इस  गाड़ी  में  फिरसे

 लगाय  जाने  चाहिए  ।

 मंत्रो  महोदय  ने  कहां है  समन्वित  परिवहन  व्यवस्था  लागू की
 जायेगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहती

 «्हुं  कि
 एसा  इसलिए  थ  रह डा  है  जिससे कि  रेलों लम्बी  यात्रा  करने  वाले  यात्नी  रेलों  से

 यात्रा

 करना  छोड़  सड़क  वाहनों  से  यात्रा  करने  लगे  |

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Sheo  Narain) :  I
 Almost  all thank  the  hon.  members  for  appreciating  the  Railway  Budget.

 sections  of  people  have  welcomed  the  Budget.  There  is  15  per  cent  and  7  per
 cent  reservation  for  Harijans  and  Scheduled  Castes

 and  Scheduled
 Tribes  res-

 pectively
 in  Railways.

 ‘We  are
 spending

 Rs,  22  Crores  on  Railway  Board  and  not  Rs.  16  Crores.
 We  are  trying  to  improve  the  catering  arrangements  in  Railways  and  we  are

 going  ahead:  in  this  direction.  We  have  deployed  11  thousand  persons  of  Rail-

 way  Protection  Force  to  keep  a  watch  on  sabotage  activities  so  that  railway
 accidents  could  be  averted.  Besides,  14  thousand  gangmen  have  also  been

 appointed  and  we  are  incurring  expenditure  of  Rupees  one  lakh  daily.  thereon.
 Those  who This  is  being  done  to  save  the  lives  of  people  travelling  by  trains

 afte  involved  in  these  sabotage  activities  are  committing  humans  crimes.

 It  has  also  been  pointed  out  that  there.  is  something  wrong  in  reservation
 and  selling  of  tickets.  It  is  possible,  but  we  are  trying  to  take  remedial  measures
 It  is  the  complaint  of  the  people  that  they  have  to  pay  Rs.  5.to  Rs.  10  more
 for  reservation  I  visited  Donapur  also  (interruption).  Our  Budget  has  been

 appriciated  by  all.  (interruptions)

 We  are  charging  second  Class  fare  and  providing  first  class  ammenities.  We
 have  introduced  Geetanjali  Express  and  Rayalseema  Express  trains.  We  have
 Started  classless  trains  (interruptions)

 Mrs.  Parvati  Krishnan  leads  just  ten  or  fifteen  employers  and  declares  that
 a  Union  has  been  formed.  (interruptions).  We  have  told  them  that  if  they  form
 a  single  Union,  only  then  we  will  recognise  that  and  if  there  are  more  trade
 unions,  we  will  not  recognise  them.  We  want  decipline,  unity  and  one  union  in
 the  Railways

 We  have  placed  the  railway  Budget  before  the  House.  (interruptions).  We

 are  introducing  classless  trains  (interruptions).

 All  the  railway  employees  deserve  congratulation  for  earning  rupees.  83

 crores  as  profit.  This  amount  has  been  earned  within  seven  months.  We  are

 exporting  railway  coaches  to  some  foreign  countries  like  Tanzania,  Iraq.  It

 is  a  matter  of  satisfaction  that  all  the  employees  in  Railway  Department  are

 cooperating  with  each  other.  We  have
 appointed  Bhoothlingam  Committee  to

 go  into  the  question  of  Bonus.  So  let  as  wait  till  the  report  of  this  Committee
 comes  before:  us.
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 श्री  got  नां  tiat  faegt :  इसे  तेरह  को
 व्यावहारिक  बजट  पेंश  करने  के  लिए  मंत्री

 महोदय  बचाई  कें पौरते है  taferz  क्षत्र  के  ahetratt  के  बारे  मैं  रेल  मंत्री  ने  अपने  ara  में

 Hd  की
 है  जोर  उन्होंने  asta  आयोग  fat  Farag  से  अनुरोध  किया

 है
 कि  देशके  इन  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  रेल  लाइन  बिछाने  के  प्रावधानहेतु  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  योजना  आयोग  द्वारा

 गठित  समिति  के  समक्ष  यह  प्रस्ताव  विच
 राधोन  पड़ा  हुआ  है  लेकिन  इन  पिछड़े  क्षेतों  के

 '
 लिए  धन

 कीं  व्यवस्था  न  कं  रने  में  योजना  attahr  और  रेल  मंत्रालय  के  aaa  जो  कठिनाई या  पैश  कौ  गई  हैं  उनसे

 ईत  त्  के  लोगी  को  tract  को  भारी  arena  पहुंचा  रेल  मंत्रालय  को  दंश  के  पुर्वोत्तर  भाग

 में  राज्यों  के  प्रमुख  नगरों  तक  रेल  लाइनों  का  करना  चाहिए  यदि  awd  तक  रेल  लाइन

 नहीं  पहुंचाई  जा  सकता  तो  कम  से  कम  उनका  पबतोय  क्षत्रों  तक  तो  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।

 forest  वहीं  संचार  और  की  सुर्विधिर्भी  को  बढ़ाया  जा  |

 इस
 रैले

 बज  से  erst gfe है  कि  देश में  नई  रैत  लाइनों  को  विस्तार करने  के  लिए  66  करोड़  रुपये

 को  राशि  में  से  केवल  47  लाख  रुपये  का  हो  आवंटन  किया  गया  है  ।  गौहाठो-बौंगाई  गांव  मोटर  गेज

 लाइनਂ  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  काय  को  प्रति  बहुत  धीमी  है  ।  इस  परियोजबा  में  इतना  अधिक

 समय  नहीं  लगावा  चाहिए था  ।  कलकता  महातगरोय  tat  परियोजना को  प्राक्कलन  120  करोड़

 रुपय  से  बढ़कर  240  करीड़े  रपये  हो  गयो  है  समय  व्यतीत  होतें  प्र  ra  और  निर्माण

 लागत  ale  अधिक  बढ़  जावेगी  |  इंसलिए  इन  परियोजनाओं  में  इतना  बिलम्ब  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |

 हुमेंते  तेजपुर  में  साजाघ(टं  पर  बे ष् ज पुर्व  नद  के  ऊपर  रेल  एवं  सडक  पुल  बताने  के  लिए  पूर्वोत्तर  परिषद

 से  atte किया  हैं  ।  इस  पुल पर  सड़ेकें  पुल  को  लागत  सें  केंवर्ल  27  करीड़  रुपया  अधिक  खच  होगा ।

 राज्य  में  र  व्यवस्था  में  सुधार  करने  को  दुष्टों  से  पूर्वोत्तर  परिषद  तथा  आसाम  सरकार  द्वारा  किए

 गए  प्र्ासीं  को  parte  करनें  रेलवे  27  eye  cord  का  राशि  केी  oyeteyy  कर  सकल  हैं  ।

 यह  ठोक  डॉ  कड़ी  गया  हैं  कि  हमें  मिजो  प्रदेश  तथा  त्रिपुरा  में  रेल  व्यवस्था

 का  विक्रास  करना  चाहिए  ।  रेल  मंत्री  को  इस  aaa  पर  विचार  करना  चाहिए  इसक्षेत्र  मैं  रेल

 लाइनों  का  विस्तार  करने  से  लोगों  को  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 रेल  मंत्रो  के  इ  जिवार  को  स्वागत  है  कि  रेलगे  में  केवल  एक  हो  संघ  होना  चाहिए  ।  लेकिन  साध  ही

 नैमित्तिक  श्रमिकों  के  हितों  को  सुरक्षा  भी  को  जानो  चाहिए  ।  लाखों  व्यक्ति  अनेक  वर्षों  से  नमित्तिक

 प्रैमिकों  के  रूप  में  हो  कार्य  क  रहे  और  उन्हें  eaqrqy  या  अध  स्थायो  कर्मचारियों  का  दर्जा  भो  नहीं

 दिया  जा  रहा
 हैं  ।  ईन  लोगों  को  दशा  में  सुधार  किया  जाना  चाहिएं  और CRE  स्थायी  किया  जाना

 चाहिए  |

 रेल  रियों  के  लिए  बे  हतर  वेतन  के  बारे  में  भूतलिगम  समिति  का  प्रतिवेदन  देश  भर  के  मजदूरों  के

 सभी  संघों  के  ब्र  त्तिशिधियों  ने  कर  feat  है  cag  समिति  सरकार  ने  मंजरी  मूल्य  और  पारि

 श्रमिक  नीति  का  निर्धारण  करने  के  लिए  गर्ठित  की  थो  ।  अतः  रेल  मेंत्रो  को  ईस  प्रतिवेदन  पर  विचार

 करने  की  बजाय  atta  डो  नति  निर्धारित  करनी  चाहिएं  और  देश  के  विभिस्त  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  वर्गों  के

 श्रमिकों  के  लिए  नियत  करना  चाहिएं  ।  इनके  लिए  प्रत्येक  स्थान  पर  मार्नेक  वतन  निर्धारित

 किए  जाने  चाहिएं  और  उन्हें  अन्य  सुविधाएं  भो  दो  नानो  चाहिए  ।

 देश  के  सो  मा  वती  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  रेले  कर्म चा  रियों  को  रहन-सहन  को  स्थिति  बहुत  हो  दयनीय

 है  ।  ये  लोग  एक  प्रकार  से  अर्ध  मानव  के  रूप  में  जीवन  बिता  WE  |  उन्हें  बेहतर  देने  चाहिए
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 उनमें  बिजली  रहने  योग्य  स्थान  तथा  पौने  का  स्वच्छ  पानी  हो ।  रेल  मंत्रो को इन को  इन  शिकायतों

 पर  विचार  करना  चाहिए  और  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रो  में  विशेषतया  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रेल  में

 व्यवस्था  सुधार  करना

 भी  सोगत  राय  :  अतोत  में  पेश  किए  गए  सभो  रेल  बजट  राजनोदिक  या  वेयक्तिक

 राजनोति-प्रधान  रहे  अब  तक  ऐसा  होता  रहा  कि  जिस  राज्य  का  सदस्य  रेल  मंत्री

 बनता  था  उस  क्षत्र के  लोग यह  आशा  करते  थे  कि  वहां रेल  संचार  व्यवस्था में  सुधार  होगा  |

 लेकिन  इस  बार  रेल  मंत्रो  जो  ने  निष्पक्ष बजट  पेश  किया  है  |  ae  अच्छी  बात है  कि  खान-पान

 व्यवस्था  में  सुधार  करने  का  वचन  दिया  गया है  ।  यह  तो  पिछड़  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  वरदान  है  ।

 ant  विहीन  रेलगाड़ियां  चलाने  का  विचार  जो  कि  gait  देश  जत  लोकतांत्रिक  देश  के

 लिए  आवश्यक  सराहनोय है
 ।  रेल  यात्रा  में  नई  संकल्पना है

 ।

 हमें  रेल  बजट  को  विभिनन  पहलूओं  को  ध्यान में  रखकर  देखना  चाहिए
 ।

 मुझे  यह

 देखकर  खेद  है  कि  रेल  बजट  में  कोई  दिशा  निर्देश  नहीं  है  ।  दिशा  निर्देश  केवल  लाभ  का  बजट  फेश

 करने में  ही  विकास  की  ओर  नहीं  ।  योजना  नियतन  और  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  राशि

 निर्धारण  में  इस  ae  कमो  को  ng  है  ।  रेलव में  दक्षता  बढ़ाई  जानी  चाहिए और  कम  लागत  पर
 अधिक  राजस्व  कमाना  चाहिए  और  यह  अधिक  आय  रेल  गरोब  यात्रियों  के  कल्याण  तथा

 नई-लाइन  बिछाने  पर  व्यय  को  जानी  चाहिए  ।  इस  दृष्टि  से  यह  बजट  बहुत  हो  निराशाजनक  है  ।

 इस  बजट  में  दिखाया  गया  लाभ  अधिक  दिनों  तक  नहीं  चलेगा  क्योंकि  सामान्य  बजट  में  1050

 करोड़  रुपप  का  घाटा  दिखाया  गया है  ।  सामान्य  बजट  के  घाट  का  प्रभाव  तुरंत  इंधन  की  लागत  पर

 पड़ेगा  और  इंधन  के  मल्प  में  वृद्धि  हो  जायेगी  ।

 नई  रेल  लाइनों के  बारे  में  कुछ  संकेत  किया गया  है  ।  जब  हम  किसी  पिछड़े  क्षेत्र  को  लेत ेहै
 तो

 उनको  मुख्य  मांग  यही  होतो है  कि  वहां  नई  सेल  लाइनों  बिछायी  जो  वायदे  किए  गए  थ  वे  अभी

 तक  पुरे  नहीं  किए  गए  पिछले  बजट  में  अधिक  रेल  लाइनों  का  निर्माण  करने  का  वचन  fear

 गया  था  ।  लेकिन  इस  ara  के  लिए  बजट  में  नियत ही  गई  40  लाख  रुपये  को  राशि  बहुत  कम  है  ।

 हमारे  जसे  पिछड़े  देश  में  नई  रेल  लाइनों के  निर्माण  कायें  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए

 चाहे  वह  क्षेत्र  मेवालय  या  मणीपुर  हो  क्यों  नहों  ।  यह  दृष्टीकोण  30  वर्षो  क. सेरल

 बजेटों  में  नहीं  आया  है  और  इस  बजट  में  भी  नहीं  है  रेल  बजट  कौ  सम्पूर्ण  प्रक्रिया के  लिए  नया

 दृष्टीकोण  तथा  नई  विकास  दिशा  किसी  भी  रेल  बजट  के  faa  आवश्यक  है  ।  रेल

 मंत्रालय  के  लिए  आवश्यक  हैं  कि  वह  रेलवे  बोड़  पर  पुरा  नियंत्रण  रखकर  उसे  आधुनिकतम  बनाए

 और  उस  सुधार  में  करे  ताकि  लोगों  को  आशाओं  तथा  आकांक्षाओं  के  पूरा  किया  जा  सके  ।

 नमितिक  श्रमिक  बड़ो  संख्या  में  ह  ।  नमितिक  श्रमिक  प्रणाली  को  हमेशा  के  लिए  समाप्त  कर

 देना  चाहिए  ।  इसके  लिए  ्रम-वार  कार्यक्रम  तयार  किया  चाहिए  |  10  वर्षों  के  अन्दर

 में  संविद  श्रमिक  Tora  समाप्त  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 रेजव  शायद  इस  ay  8.  33  प्रतिशत  बोनस न  दे  सके  ।  रेलवे  प्रशासन  कमंचारियो ंके  बोनस

 के  अधिहार को  क्यों  नहीं  मानता ?  यदि  वे  एक  रुपया  भी  बोनस  देते  है  तो  बोनस  के  अधिकार को
 way  far  सकतो है  ।  किन्तु रल  कमंचा रियों  को  बोनस  के  अधिकार से  वंचित रखा  गया  है  ।

 हम  मंत्री  जौ  स ेआश्वासन  चाहते  हं  कि  wyatt  को  बोनस  देने  के  अधिकार  को  मान्यता  दो

 जाएगो  |
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 सौगत

 टिकट  कं  कांप  बहुत  कठिन  है  ।  उन्हें  सारी  रात  अपने  घर  से  बाहर  रहना  पड़ता

 है  और  उन
 के  लिए  tort  को  व्यवस्या  भी  नहीं  होतो

 ।  रनिंग
 स्टाफ

 के  कर्मचारो  नहीं  समझे  जाते  और

 रनिंग  स्टाफ  को  fat  सुविधाएं  प्राप्त  वे  इन्हें  प्राप्त नहीं  ह  मंत्री जी  को  इस  ओर
 ध्यान  देना

 चाहिए  ॥

 सिया  लदहू-बोंगगांव-बंदेल-कटवा  लाइन  को  दोहरी  लाइन  में  बदलने  का  प्रश्न  है  ।  पश्चिम

 बंगाल के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  बारे  में  रेल  मंत्री  को  लिखा  है  और  उन्होंने  कल्याणी  टाउनशिप  तक  रेल

 लाइन  का  विस्तार  करने  का  अनुरोध  भी  किया  है  ।  रेल  मंत्री  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि

 दोहरी  लाइन  बिछाने  का  यह  काय  यथासंभव  शीघ्र  आरम्भ  किया  जाये  ।

 रेल  कमंचा  रियों  को  अधिक  fastra  at  आवश्यकता  है  क्यों  कि  रेल  दुर्घटनाओं  का  एक  कारण

 यह  भो
 है  कि

 वे  बहुत
 afer  थक  जाते

 हैं  और  फिर  उनमें  तत्परता  नहीं  रहती
 ।  इस  वर्ष  इस  सम्बन्ध

 कुछ  कदम  sort  जाने  चाहिए  और  आशा  है  कि  भविष्य  में  और  अधिक  कदम  उठाये  जायेंगे

 विशेषकर  लोको  रनिंग  स्टाफ  के  लिए  ताकि  सुरक्षा  सुनिश्चित  हो  सके  ।

 आज  हमारे  देश  में  रेल  यातायात  का  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  साधन है
 ।  हमें  इसका

 विकास  करना  चाहिए  ताकि  यह  क्षत्रीय  विषमताओं  को  दूर  करने  में  सहायता  दे  सके  |

 श्री  पालस  बमन  (@TTATE )  मंत्री  जी  ने  बजट  में  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  अपर्याप्त

 प्रावधान  fear  है  |  यह  बड़ी  निराशाजनक  बात  है

 पश्विम  बंगाल  में  पश्चिमी  दौसा  जपुर  जिले  के  अधिकांश  भागों  का  रेल  लाइनों  द्वारा  कलकत्ता

 आदिਂ  कई  स्थानों  से  सम्पक  नहीं  है  ।  arene  टाऊन  भो  रेल  सम्पक  से  वंचित  है  ।

 पश्चिम  दीनाजपुर  जिले  में  धान  का  अधिक  उत्पादन  होता  है  और  वहां  चावलों  की  लगभग  22

 मिले  हूं  यातायात  के  साधनों  को  कमो  के  कारण  इन  मिलों  को  सड़क  परिवहन  पर  निभर

 Wal  पड़ता  है  ।  इनसे  उत्पादन  लागत  बढ़ती  है  ।

 सभो  उपभोक्ता  और  औद्योगिक  वस्तुओं  की  बाहर  से  सप्लाई  भो  सड़क  ट्कों  आदि

 द्वारा  होती  अधिक  यातायात  व्यय  के  कारण  वहां  वस्तुओं  के  मूल्य  कलकत्ता  की  तुलना में
 धिक  ह  ।

 इस  जिले  से  बाहर  के  स्थानों  के  साथ  संचार  का  कार्य  भी  सड़क  परिवहन  के  बल  पर  ही  होता  है

 और  इस  लिए  यह  महंगा  पड़ता  है  ।  पश्चिम  दीनाजपुर  जिला  तथा  बल्रघाट  टाउन  बंगला  देश  की

 सौमा  से  लगे  हुए  हं  इनका  सामरिक  qe}  से  भी  aga  महत्व  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  रेल  मंत्रालय  तथा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  कर  रही  है  fH  माल्दा

 की  ओर  से  बलूरघाट  को  नाथ  mircat  रेलवे  से  मिला  दिया  जाये  ।  वहां तौन  बार  सर्वेक्षण भी

 किया  गया है  ।  किन्तु  हर  बार  इस  योजना  को  इस  तके  के  आधार पर  स्थगित  कर  दिया  गया

 किइस  लाइन  से  घाटा  होगा  |  चाहे इस  लाइन  के  निर्माण  से  कुछ  घाटा  ही  क्यों  न  यह

 लाइन  बनाई  जानी  चाहिए  ।  आने  वाले  समय  में  यातायात  के  विकास  से  वह  घाटा  पुरा  हो

 जायेगा  क्यों  विकास  करने  से  भविष्य  में  काफी  लाभ  होगा  ।  रेल  मंत्रो  को  इस

 मामले  पर  विचार  करना  चाहिए  और  पश्चिम  दीनाजपुर  जिले  तथा  बलूरघाट  जिले  के  लोगों

 कौ  इस  पुरानी  मांग  को  स्वीकार  कर  लें  ।
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 1978
 I

 i  Lal  Suman  (Ferozabad):  The  Railway  Minister  has  presented Shri  Ramj
 The  Railway  Minister  has  presented  a

 an  unparalleled  and  historic  -budget.
 This  is  really  praiseworthy.

 sutplus  b  udget  without  increasing  freights  and  fares.

 From  A  ril  1977,  108  new  trains  will  be  introdu  ced,  28  crore  rupees  have  been

 allocate  for  laying  down  new  railway  lines  and  for  repairing  old  railway  lines.

 The  Railway  Minister  has  also  taken  back  employees  who  were  victimized

 after  the  railway  strike.  and  also  during  emergency.  He  deserves  all  praise  for

 this  bold  step.

 Provision  has  been  made  for  giving  selection  grade  to  class  IV  employees.

 There  is  no  emergency  today  and  there  is  no  imposed  discipline.  Still  the

 trains  are  running  in  time.  This  is  because  the  employees  have  faith  in  the

 ‘Sympathetic  approach  of  the  present  Government  to  their  difficulties.

 Monopoly  of  certain  people  on  railway  book-stalls  should  be  ended.  Un-

 employed  young  people
 should  be

 given  opportunity  to  run  these  book-stalls.

 The  political  set  up  in  our  country  has  changed.  But  there  are  persons

 belonging  to  the  old  regime  in  various  committees  at  Zonal  and  other  levels  in

 the  Railways.  They  should  be  removed  from  these  committees.  Such  persons
 who  have  no  special  knowledge  of  Hindi  are  also  in  the  Hindi  Committee.  They
 should  be  no  longer  in  this  committee.

 scheduled  tribes  in  the  railway Representations  of  scheduled  castes  and
 An  all- Services  is  inadequate.  These  communities  should  get  their  due  share.

 out  effort  should  be  made  to  fill  up  the  reserved  quota.

 Kutab  Express  for  Agra  is  a  very  good  train.  It  should  not  be  discontinued.

 There  is  need  for  improving  the  conditions  of  Firozabad  station.  Although
 the  Minister  has  visited  this  station,  yet  no  steps  have  been  taken  to  improve  it.
 Also  no  steps  have  been  taken  to  construct  bridges  at  Firozabad  and  Shikaha-
 bad  stations.

 With  these  words  I  welcome  this  railway  budget.

 Shri  Hukam  Dev  Narain  Yaday  (Madhubani):  The  Railway  Minister
 deserves  congratulations  for  presenting  a  budget  which  has  been  welcomed  by
 the  people.  The  railway  employees  who  have  extended  cooperation  to  this
 Government  also  deserve  our  congratulations.

 The  emergency  is  over  and  trains  are  running  in  time.  It  is  proof  of  the
 fact  that  if  Government  has  a  sympathetic  attitude  towards  the  demands  of

 ernment.
 the  employees  and  accepts  their  genuine  demands  they  cooperate  with  the  Gov-

 The  Railway  Minister  deserves  our  thanks  for  converting  the  line  from
 Barauni  to  Katihar  into  broadgauge  line.  A  direct  line  from  Delhi  to  Assam
 has'  been  provided.  The  Minister  has  also  done  a
 direct  link  from  Delhi  to  Nagaland.

 good  job  by  providing  a

 The  former  Railway  Minister  Shri  L.  N.  Mishra  had  done  a  lot  for  rove

 ding  rail  facilities  in  Bihar.  People  are  now  thinkin
 is  not  receiving  due  attention  in  this  regard.

 g  that

 after  his
 death  Bihar
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 [Siri  Hiukans  Dev  Nara  Yadav}

 The  Railway  Tine  from  Samastipur  to  Muzaffarpur  has  ‘been  made  braad-
 gauge.  Till  we  have  a  broadgauge  line  from  Samastip  ur  to  Darbhanga  the  people of  the  area  will  not  have  a  direct  link  with  Patna.  ‘The  Railway  Minister  should
 give  a  serious  thought  to  this  matter.

 The  monopoly  of  A.  H.  Wheeler  and  C  in  regard  to  book-stalls
 has  not  been  put  an  end  to  by  the  Railway  Minister.  This  manopoly  should
 be  ended.

 Educated  unemployed  young  people  or  those  who  wan
 ves  should  be  given  opportunities  to  run  book-stalls  on  rail

 t  to  form  cooperati-
 way  stations.

 There  is  need  to  improve  transport  facilities  in  border  areas.  85  miles of
 Madhubani  District  is  on  Nepal  border.  In  this  area  there  are  no  roads.  Rail
 facilities  should  be  provided  there.  A  railwa
 Sitamarhi  should  be  provided.  The  Nirma

 y  kine  connecting  Nirmali-Jainagar-
 be i  li-Seraiganj  project  should  also

 completed.

 The  Railway  Minister  has  rightly  provided  for  a  concession  to  teachers,
 students  and  journalists  if  they  go  on  tour  in  groups  of  different  parts  of  the
 country.  This  concession  should  also  be  provided  to  groups  of  farmers  who
 want  to  visit  different  areas  which  interest  them.  Also  concession  should  be

 given  to  people  to  visit  important  holy  places  because  this  wilt  help  in  fostering
 unity.

 It  has  been  said  that  all  employees  who  were  dismissed  at  the  time  of  rail-

 way  strike  or  and  in  emergency  have  been  taken  back.  There  are  still  poor
 employees  who  are  helpless  in  getting  justice.  Concerned  officers  in  the  railway
 administration  should  be  asked  to  see  it  that  no  cases  of  victimisation  remain-
 ed  unattended  within  their  jurisdiction.

 There  are  casual  workers  who  have  been  working  in  the  railway  for  the
 last  10  years  but  they  have  not  been  made  regular.  There  are  also  cases  where

 persons  working  as  casual  labour  for  the  last  5  to  10  years  are  thrown  out  of

 job  if  they  do  not  pay  some  money  to  officers.  Hundreds  of  workers  in  Samasti-

 pur  Division  have  told  me  about  it.  This  matter  should  be  attended  to.

 Efficient  employees  who  do  their  job  well  and  help  in  maintaining  punctua-

 lity  on  the  railways  should  be  rewarded.  Those  who  do  not  finish  their  work  in
 time  should  be  punished.

 The  question  of  giving  recognition  to  unions  should  not  be  put  off  from  time
 to  time.  Recognition  should  be  given  to  unions  on  the  basis  of  secret  ballots.

 Certain  railway  buildings  have  been  demolished  on  the  plea  of  remodelling.
 The  new  structures  put  up  are  not  as  strong  as  the  structures  which  have  been

 demolished.  ATI  this  work  had  been  taken  up  to  make  money.  There  has  been

 embezzelment  of  lakhs  of  rupees.  A  high  level  inquiry  committee  should  be

 appointed  to  go  into  this  matter.

 Air  conditioned  coaches  should  be  abolished  forthwith.  Air  conditioned
 two  tire  sleeper  coaches  should  be  converted  mto  ordimary  coaches.
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 There  are  godowns  of  Food  Corporation  of  India  at  different  places  and

 railway  lines  are  near  these  godowns.  These  lines  should  be  extended  right  into

 the  FCI  Godowns.  There  are  such  FCI  godowns  in  Darbhanga  and  Jainagar
 where  the  lines  can  be  extended.

 The  Minister  should  pay  more  attention  to  providing  amenities  to  second

 class.  passengers.  Second  class  compartments  are  always  overcrowded.  Therefore

 more  attention  should  be  paid  to  provide  more  facilities  to  the  second  class.

 passengers.

 I  congratulate  him  for  presenting  surplus  budget  even  after  giving  con-

 cessions,  We  are  trying  to  go  in  the  direction  of  socialism.  And  for  this  I

 congratulate  him.  But  at  the  same  time  it  is  regrettable  that  you  have  not  paid
 attention  to  construct  railway  lines  in  the  backward  areas  of  Bihar  like  Dar-

 bhanga  and  Madhubani.  This  point  has  been  raised  by  some  other  members.

 also,  but  nothing  has  been  done  in  this  regard.

 श्री  Wro  एस०  बनातवाला  (TATA)  :  बजट की  कई  सराहनीय  विशेषताएं  gs  |  जेसे  किराये

 तथा  भाड़  की  दर  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  ।  याल्रियों  को  अधिक  सुविधाएं  दी  गई  हूँ  तथा  कमं चा  रियों

 तथा  अन्य  लोगों  को  कई  रियायतें  दी  गई  हैं  ।

 मंत्री  जी  को  रेल  मंत्रालय  का  कार्यभार  संभाले  एक  वर्ष  होने  के  बाद  यह  आशा  की  गई  थी  कि  वह

 बजट  को  एक  नया  रूप  प्रदान  qwiaay  बजट  में  यह  विशेष  बात  नहीं  है  ।  रेल  बजट  में  जो

 दृष्टिकोण  अपनाया  गया  उसमें  तीन  बड़े-बड़े  दीष  हैं  ।

 रेल  बजट  पर  विद्यमान  आर्थिक  स्थिति  की  वास्तविकता  ओं  के  संद  भ  में  विचार  किया  जाना

 इसे  देश  की  वर्तमान  आधिक  feafa  के  अनुकूल  होना  fag  खेद  की  बात  है  कि  रेल-बजट

 faaara  आर्थिक  स्थिति  से  संगत  नहीं  है  ।  मान  आर्थिक  स्थिति  में  मांग  में  मंदी  तथा

 स्फीति  चल  रही  रेल  बजट  में  इन  सब  बातों पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  था  ।  देश  की  आर्थिक

 प्रगति  के  लिए  रेल  बजट  की  एक  उपकरण  का  काम  करना  चाहिए  ari  किन्तु  जो  कुछ  किया  गया  है

 वह  इसके  विपरित  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  किराये  तथा  भाड़े  की  दरों  को  घटाया  जाना

 चाहिए  कम  से  कम  यात्रा  करने  वाले  लोगों  को  कुं  राहत  दी  जानी  चाहिए  उदाहरण  के  तौर

 पर  स्थानीय  फ्स जर  गाड़ियों  में  किराया  कम  किया  जाना  चाहिए  था  |

 इस  बजट  में  दूसरा  दोष  यह  है  fa  रेलवे  के  विक्रास  के  लिए  दीघ॑कालिक  योजना

 नहीं  बनाई  गई  है  ।  जब  हम  गत  11  वर्षों  के  दौरान  के  चल  स्टाक  की  स्थिति  पर  दृष्टिपात  करते  है
 तो  यह  कमी  दस  बात  से  प्री  तरह  स्पष्ट  हो  जाती  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  चल  स्टाक  का

 आकार  स्थिर  गत  11  वर्षों  के  दौरान  लोकोमोटिव्स  की  संख्या  में  गिरावट  आई  यही  स्थिति

 ara  डिब्बों  को  भी  है  ।  यदि  भारतीय  रेल  के  fasta  के  लिए  हमा रो  कोई  दीघं का  लिक  योजना  होती
 तो  फिर  यह  स्थिरता  समाप्त  हो  जाती  ।  कित्तु  दुर्भाग्य  से  बजट  में  यह  चीज  नहीं  दिखाई  गई  है  |

 हमार  बजट  में  तीसरा  दोष  यह  है  कि  यह  गौद्योगिक  विकास  की  वर्तमान  नीति  पर  विचार

 करने  थें  असफल  रहा  इसमें  इस  ओर  पर्थाप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  गतिशील  मंत्री  जी

 द्वारा  बजट  को  नया  रूप  देने  की
 बजाय

 वही  लकीर  का  फकीर  की  नी  तिਂ  अपनाई  गई  यह  पहले  जैसे
 बजटों की  ही  तरह  का  है  ।
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 जी  ०  एम०

 बोनस  का
 बजट  में  कहीं  उल्लेख  नहीं  किया  गया  हमें  भूथलिगम  सर्मिति  तथा  अन्य  बातो ंके  बारे

 में  बताया  गया  मंत्री  जी  ने
 स्वयं  रेल  कमंचाररियों को  बीनस  देने  की  मांग

 की
 थी  किन्तु  अब  उन्हें

 इस  पर  विचार  करने के  लिए  समय  च्यहिए  ।  जहां  तक  बोनस का  सम्बन्ध  उन्हें इस  बारे  में  अपने

 विचार  ग्यक्त  कर  देने  चाहिएं  ।  और  यह  नहीं  कहना  चाहिए  a yataTa  समिति  की  सिफारिशों  को

 ध्यन  में  रखकर  इस  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 जहां तक
 केरल  का  सम्बन्ध

 वहां  स्टेशनों  पर  सुविधाओं की  कमो  आशा
 हैकि

 मंत्री  जी

 इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्ण  रूप  से  विचार  करेंगे  ।

 श्री  पो०  नायडू  :  a  को  कुछ  लाभांश  सरकार  को  देना  पड़ता  है  ।  मेरी

 समझ  में  नहीं  आ  ता  कि  रेलवे  को  सामान्य  राजस्व  में  6  प्रतिशत  की  दर  से  लाभांश  कयों  न  देना  पडता

 है  ।  इसमें  कमी  की  जानी  चाहिए  ।  मंत्री  जी  को  कोई  तरीका  निका  लना  चाहिये  कि  सरका र  लाभांश

 की  इस  दर  में  कमी  करने  के  लिए  सहमत  हो  जाये  ताकि  रेलवे  को  fasta  कार्यों  के  लिए  अधिक  धन

 मिल  सके  |

 आज  हमा रे  पास  विदेशी  मुद्रा  अधिक  मंत्री  जी  को  देखना  चाहिए  कि  क्या  हम  इस  विदेशी

 मुद्रा  को  रेल  लाइनों  के  विकास
 के  लिए  प्रयोग  में  लाए  ।

 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  देश  की  आर्थिक  प्रगति  के  लिए  रेलवे  आधारभूत  ढांचे  का  एक  afar  अंग

 है  और  इसलिए  वे  प्रगतिशील  अयेंव्यवस्था  में  चुपचाप  नहीं  रह  सकते  ।  में  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत

 हूं  fared  मैं  चाहता  हू ंकि  मंत्री  जो  इसे  व्यावहारिक  रूप  द  ।

 हम  कटपाडी  से  तिरुपति  तक  मीटर  गेज  लाइन  को  बडी  लाइन  में  बदलना  चाहते  ह  |  इसकी  दूरी

 50  मील  से  भी  कम  है  ।  सरकार ने  कट्टा  है  कि  यातायात  और  अन्य  का  रणों से  इसे  बड़ी  ला  इन  में
 बदलना

 संभव  नहीं  है  ।  जब  तक  आधारभूत  ढांचे  का  निर्माण  नहीं  करेंगे  तब  तक  उद्योगों  का  विकास  नहीं  हो

 सकता  |  वह  ला  इन  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  रेनिगुन्टा  में  उद्योगों  की  स्थापना  हो  रही  है  और  वहां

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  लगभग  10  करोड़  रुपए  व्यय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 चित्त्र  जहां  गड़  की  सबसे  बड़ी  मार्कीट  बड़ी  रेल  लाइन  नहीं  है  ।  यदि  व्यापारी  गुड़  को

 भेजना  चाहता  है  तो  उन्हे  वह  गुड़  लॉरी  द्वारा  चित्तूर  से  रेगन्टा  तक  लेਂ
 जा  ना  पड़ता  है  ।  वहां  उस  को

 उता  रना  पड़ता  है  और  फिर  गाड़ी  में  चढ़ाना  पड़ता है  इससे  उनको  बहुत  हानि  हो  रही  है  ।  afe

 यह  लाइन  बड़ी  लाइन  में  बदल  दी  जाये  तो  फिर  वे  faeqtea,  रेंगुन्टा  होते  हुए  कलकत्ता  पहुंच  सकते

 हूँ  और  इससे  दूरी  भी  कम  हो  जोड़ने  वाली  इस  ला  इन  को  बड़ी  लाइन में  बदल  दिया

 चाहिये  क्योंकि  ag  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  लाइन  है

 जहां  तक  पिछड़  क्षेत्रों में  रेल  ला  इनों  को  बिछाने  का  सम्बन्ध  है  ,  सरका र  को  पहले  कम  दूरी  वाली

 लाइनों  का  निर्माण  करना  चाहिए  ।  यदि  मु,लबगल  पाल्यनर  होते  हुए  बंगलौर  से  चित्तूर  तक  रेल

 लाइन  को  जोड़  दिया  जाये  तो  फिर  लोग  सीधे  उत्तर  भारत  में  जा  सकते  है  इसी  तरह  यदि  रेल  लाइन

 कों  बंग्लौर  से  जलरपट  तक  तथा  उसके  बाद  मद्रास  तक  बिछा  दिया  जाय  तो  फिर  वे  गटर  होते

 हुए  कलकत्ता  पहुंच  सकते  हूँ  ।
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 खुशी की  बात  है
 कि

 तेज  चलने  वाली  गाड़िणं  चलाई  जा  रही हू  as  अच्छी बात  है  ।  किन्तु जब
 ar  चलने  वालो  गाड़ियां  चलाई  जायें तो  fetta  लाइनों  को  पक्का  किया  जाना  चाहिए  ।  रेल  पथ

 के  हिस्से  का  नवीकंरण  होना  चाहिए  और  ag  काम  शीघ्रता  से  fear  जाना  चाहिए  और  इसके  लिए
 पसे  की  आ  वश्थ्कला  है  ।  वित्त  मंत्री  को  चा  हिए  वह  कुछ  विदेशी  मुद्रा  दे  दें ताकि यह  कार्य  किया  जा  सके  ।

 जहां तक  सुरक्षा का  संबंध  मंत्री ज  ने  इसमें  बहुत  रुचि  लो  है  और  कु  छ  का  यं
 भी  किए  हैं  ।  किन्तु

 सुरक्षा  के  लिए
 उन्हे

 कई  अन्य  उपाय  भी  ढूंढ़  निकालने  चाहिए  क्यों  कि  अब  लोग  गाड़ियों  से  यात्रा  करने

 से  घबराने  लगे  हैं  ।

 रेलवे  का  पुनगंठन  करने  के  पश्चात  मंत्री  जी  कुछ  शक्तियां  दे  रहेहें  और  वह  उन  शक्तियों

 को  कम  करने  पर  भी  विचार  कर  रहे  gi  निम्न  स्तर  तक  भी  शक्तियों  को  कम  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 वहां  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  बेना  रहे और  निम्न  सतर  पर  तुरन्त  निर्णय  लिए  जा  सकें  तथा  स्थानीय

 समस्याएं हल  की  जा  सकें

 जहां  तक  रिया  यतों  का  सम्बन्ध  मंत्री  जी  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  खाद्यान्नों  तथा

 पुस्तकों  के
 ला  ने

 ले  जाने पर  रियायत  दी  जाय  ।  यदि  पुस्तकों  के
 ला  ने  ले  जाने  में  रिया यत  नहीं  दी  जाती

 तो  उन्हें  लोकप्रिय  नहीं  बनाया  जा  सकता  ।  पर्यटन  का  विकास  करने  के  लिए  इसे  रेलवे  के  साथ  जोड़

 देना  चाहिए  ।  यदि  प्यंटक  कई  स्थानों  पर  जा  ना  चाहते  हों  तो  उन्हें  Farag  दी  जानी  चा  हिए  ।

 सड़क  रेलवे  के  समन्वय  के  लिए  एक  स्मिति  का  गठन  किया  जाए  }

 प्रो ०  दिलीप  चक्रवर्ती  )  :  लाभ  का  बजट  पेश  क  रने  के
 लिए  मैं  मंत्री  महोदय

 को  बधाई  देता  हूं  ।  रेलों  का  उपयोग  करने  वालों  को  दीं  गई  रिया  यतें  तथा  रेल  कमंचा  रियों  की  सेवा

 शर्तों  में  सुधार  तथा  किराये  तथा  भाड़े  में  किसी  तरह  की  वृद्धि  न  करना  ,  स्वा गत  योग्य  कदम हूँ  1974

 की  हड़ताल से  प्रभावित लोगों  की  बहाली  करना  स्वयं  में  एक  कीतिमा  न  है  और  हमें  इस  पर

 यरोप  ही  नहीं  बल्कि  अफ्रीका  तथा  फिर  चीन  तथा  सुदूर  पूर्वी  देशों  को  भारत  के  साथ  रेल

 लाइनों  द्वारा  जोड़ा  जा  सकता  तीन  द्वीपों  को  रेल  लाइनों  द्वारा  जोड़ने  के  लिए  भारतीय  रेलवे  को

 कुछ  नई  परियोजनाएं  शीघ्र  आरम्भ  कर  दनी
 चाहिएं

 ।

 रैलव  ae  का पुनगंठन  किया  गया  है  और  यह  उचित  दिशा  में  एक  अच्छा  कदम
 है  किन्तु  दु दुर्भाग्य

 से  इसमें  उतना  afcaaat  नहीं  fear  गण्य  जितना  कि  होना  चाहिए  था  ।  रेल  कमंचारी  यह  मांग  करते

 आ  रहे  हूँ  कि  रेलवे  ate  में  50  प्रतिशत  सदस्यता  रेल
 करम

 चा
 रियों

 के  की  होनी  चाहिए
 इस  दिशा  में  भी  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  रेलवे  के  विस्तार  का  सम्बन्ध  म  समझता  हूं  कि  भारत  का  पूर्वी  विशेषकर

 पश्चिम  बंगा  त्रिपुरा  बिहा  र  तथा  उड़ोसा  में  रेलों  का  पर्याप्त  विस्तार  नहीं  हुआ  है  ।  त्रिपुरा
 में  भी  रेल  लाइनें  कम  देश  की  इस  विशेष  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  बहुत कुछ  करने  की

 आवश्यकता  हैं  ।

 सिया  लद॒ह-बोंगांव  लाइन  को  दोहरीਂ  ला  इन  में  बदलना  नितांतਂ  आवश्यक  है  ।  इसका  सार्मारक

 महत्व  भी  है  क्योंकि  यह  बंगला  देश  की  सीमा  से  लगा  हुआ  क्षत्र है  ।
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 ana  fava  में  परिवहन  ayes  इतनी  बरी  कहीं  नहीं  है  frat कि  कलकत्ता  में  इसके
 लिए  ट्यूब  रेलवे  सही  हल  है  किन्तु  हमें  संदेह  हैकि  हम  इसे  अपने  जीवन का  ल  में  देख  पा  पंगे  या  नही ं1

 परिक्रमा  रेल  बहुत  ही  साधारण  उपाय  गंगा  नदी  की  ओर  डम-डम  छे  सिला az  ह  बीलीगंज
 से  कालीघाट  तक  लाइनें  हूँ  उत्तर  और  दक्षिण  को  रेल  लाइन  से  मिलाण  जाना  इसके  अतिरिक्त
 परिक्रमा  रेल  कम  लागत  पर  चलाई  जा  सकती  है  ।

 यदि  हमारे  देश  के  कुछ  भागों  में  विकास  की  कमी  को  ध्या न  में  रखा  जाये  तो  यह  श्पष्ट  नहीं
 होता  कि

 छोटो  लाइनों
 को  उपेक्षा  क्यों  की  जा  रही  है  और  उन्हें  समाप्त  क्यों  होने  दिया  जा  रहा

 यह  सही  है
 कि  छोटी

 ला
 इन  पर  अधिक्रम  ग्रति  30  किलोमीटर  होती  है  जबकि  बड़ी  लाइन  पर  60  मील

 प्रति  घंटे  की  fea  होती  है  +  frre ret
 बड़ी

 ला
 इन

 पर  गाड़ी  चलाने  की  ला  गत  छोटी  ला  इन  से  30  गूना  अधिक

 होती  है  |  भारत  के  6,00,  000
 गांवों  में  बड़ी  ला इन  द्वारा  पहुंचने  में  200  साल  लग  सकते  है  किन्तु

 छोटी  लाइन  द्वारा  50  प्रतिशत  गांवों  में  10  बर्ष  में  पहुंचा  जा  सकता है  और  उसकी  लागत  भो

 1/30  आयेंगी  इस  मामले  घर  विचा
 र

 करने  के  लिएं  शक  नियुक्त  की  जानी  ।

 यह  बा
 त॑

 समझ
 &  नहीं  आई  कि  रनिय  स्टाफ  से  1:  घंटे  लगा ता  र  काम  क्यों  लिया  ज्य ता  है  ।  मंत्री

 जी  को  इस  ओर  ध्यान  देवा  चाहिए  और  यह  सुनिश्चित
 करना  चाहिए  कि  1978  में  उनसे  केवल  आठ

 काम  करवायेंगे  ।

 इस
 बा  त

 से  इनका
 र

 नहीं  किया
 जा  सकता

 कि  रेलवे में  ्ण्टा  चा  र  तथा  घूसखोरी  का  बोल  बाला है  ।

 आरक्षण  का  काम  महिलाओं  को  देने  का  स्वागत  है  इससे
 भ्रष्टाचार

 में  कमी  होगी  |

 रेल पथ  कें  दोनों  ओर  हजा रो  एकड़  wh  बह  भूमि  छोटे  बकसा वों  को  दी  जा  सकती

 wife  अनु  खचित  जातियों तथा  अनु  सुक्त  जनजातियों के  लोगें  को  देश  में  रेल  फाटकों  पर  बड़ी

 में  का  लाई  रयों  आदि  के  रुकने  के  का  रण  बड़ी  में  काय  faq  say  जा  ले  ह  इसलिए

 फाटकों  पर  निचले  तथा  उपर  पुलों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।  इसके  लिए  रेल  सुरक्षा  निधि

 का  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।  कालज  तथा  विश्वविद्यालयों के  wear  yet  को  fraraai a थतों  से  वक्त  कर

 दिया  गया  है  ।  उन्हे ंये  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिये  ।

 Shri  Ahsan  Jafri  (Ahmedabad):  The  railway  budget  is  colourless  and  it

 does  not  contain  any  programme  for  expansion  of  the  railway  network  as  a
 means  of  transport.  It  is  said  that  the  number  of  railway  accidents  in  the

 year  1977-78  had  gone  down  as  compared  to  earlier  years.  But  it  is  far  from
 truth  because  the  number  of  deaths  due  to  accidents  was  251  in  1977-78  as

 compared  to  167  in  1976-77.

 Justice  is  not  being  done  to  railway  workers.  An.  atmosphere  of  unrest  is

 prevailing  among  them  which  led  to  accidents.  The  Railway  Minister  did  not
 mention  anything  about  the  proposed  measures:  for  providing  houses  to  railway
 workmen.  Nothing  has  so  far  been  done  to  solve  their  housing  problem.

 I  shall  like  to  know  what  medical  facilities  are  being  provided  to  railway
 workers  and  what  has  been  done  to  open  more  hospitals.  The  railway  workers
 are  not  being  provided  with  even  basic  facilities,  which  had  caused!  an

 atmosphere  of  discontent  and  unrest  among  them.  है है। दि  Railway  Minister  is

 responsible  for  providing  the  railway  workers  with  all  the  facilities.
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 At  that  time  you  said  something  and  now  you  have  not  seid  a  word  in

 your  speech  about  the  payment  of  bonus  to  railway  employees  and  workers.

 You  are  not  prepared  to  say  that  raibway  workers  are  also  mdustrial  workers.

 That is  why  you  did  not  want  to  say  a  single  word  in  this  regard.  At  that

 fime  you  used  to  say  that  railway  workers  are  industrial  workers  and  therefore

 they  should  also  be  paid  bonus,  but  today  you  are  silent  in  this  regand.  The

 bonus  issue  should  be  settled  immediately,  otherwise  there  will  be  unrest  among
 the  workers.

 So  far  as  the  question  of  casual  labourers  is  concemed,  their  biem

 will  not  be  solved  merely  by  absorbing  them  in,  Catering  Department.  At

 present  there  are  about  2.61  lakh  casual  labourers  in  this  Ministry  and  they
 are  facing  a  number  of  hardships.  All  of  them  should  be  absorbed  in  railway
 immediately.

 There  are  about  7085  railway  stations  in  the  country  but  large  number  of

 railway  stations  are  not  having  catering  ilities.  Besides  this  the  attitude  of

 Catering  Departments  is  not  satisfactory.  The  committee  appointed  in  this

 regard  has  said  that:  hygiemic  condition  in  the  Units  of  Railways  is
 not  upto  the  mark.  Due  attention  must  be  paid  to  the  work  of  maintaining
 cleanliness  and  better  hygienic  condition  in  the  catering  service  and  on  the

 platforms  of  the  stations.  Very  often  it  is  found  that  there  are  not  adequate
 arrangements  for  drinking  water,  light,  bathrooms  etc.  at  different  stations.
 Attention  should  be  ‘paid  to  all  these  things.

 It  is  said  that  with  a  view  to  reducing  accidents,  11000  R.P.F.  men  have
 been  entrusted’  with  the  jobs  of  maintaining  security.  But  the  Railway  Ministry
 has  not  so  far  implemented  the  recommendations  of  the  Shantilal  Committee
 in  regard  to  Railway  Protettiom  Force.  The  R.P.F.  men  are  not  being  given
 the  same  rights  and  facilities  as  have  been  ted'  to  other  railway  workers.

 They  should  also  be  given  night  allowance  and  overtime  allowance.

 There  is  no  mention  about  the  additional  amenities  proposed  to  be  given
 to  railway  passengers.  The  income  from  platform  tickets  and  M/s.  A.  H.  Wheeler
 and  Co.  and  advertisements  should  be  spent  on  providing  more  passenger
 amenities.

 Due  attention  must  be  paid  to  the  improvement  of  the  lot  of  coolies  and
 porters.  They  are  a

 |  of  railways  and  they  should  also  be  given  the  facilities
 of  railway  pass  or  other  facilities  like  medical,  housing  etc.

 The  metre  gauge  line  between  Delhi  and  Ahmedabad  should  be  converted
 into  broad  gauge  line  at  the  earliest.  Till  then  a  new  fast  train  between  Delhi
 and  Ahmedabad  via  Ratlam,  Anand  and  Thakore  should  at  least  be  introduced

 immediately.

 Shri  Tej  Pratap  Singh  (Hamirpur):  The  Railways  have  made  great  progress
 under  the  able  stewardship  of  the  Railway  Minister.  The  year  1976-77  will  be
 an  important  year  in  the  annuals  of  Indian  Railways.  The  Railways  have  made

 great  strides  in  1976-77.  The  progress  made  in  1977-78  is  also  praiseworthy.
 Revenue  of  the  Railways. has  increased  and  more  and  more  amenities  are  being
 provided  to  passengers.  The  co-operation  and  efficiency  of  the  employees  has
 also  contributed  to  the  good  performance  of  the  railways.  Still  it  will  take
 some  time  for  the  Railway  Minister  to  improve  the  condition  which  had
 detriorated  during  the  last  30  years.
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 [Shri  Tej  Pratap  Singh]

 In  1950  the  number  of  railway  passengers  was  12,840  lakhs.  In  1976-77,
 it  had  gone  up  to  33,000  lakhs.  There  is  lot  of  over-crowding  in  trains.  The
 number  of  bogies  has  not  increased  in  proportion  to  the  increase  in  the  number
 of  passengers.  There  is  need  to  increase  the  numberof  bogies  to  cope  up
 with  the  increasing  rush  of  second  class  passengers.

 At  present  we  are  exporting  ies.  When  there  is  shortage  of  bogies  to

 meet  our  own  demand,  the  Minister  will  have  to  consider  the  advisability  of

 exporting  bogies.

 सभापति  महोदय  :  मा  नतोय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  आरम्भ  कर  सकते

 लिवा

 कार्य  मंत्रणा  समिति
 काए

 BUSINESS  ADVISORY  COMMIT  12:

 13  वांप्रतिव दन

 संसदीय  कार्य  और  श्रम  मंत्री  Tales  :  में  काय  मंत्रणा  स्मिति  का  प्रतिवेदन

 पेश  करता हूं  ।

 इसक  पश्चात्‌  लोक  सभा  गुरुवार  9  1978/18  1899  (ze )  के  11  बजे  तक

 क  लिए  स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Thursday,  the

 1899 ( Saka). 9th  March,  1976/Phalguna  18,

 SS
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